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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  सप्त  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 श्रेय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 राज्य  व्यापार  निगम  हारा  का  आयात

 *  81.  श्री पो०  एम०  मेहता  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  व्यापार  निगम  द्वारा  बहुत  सी  वस्तुप्नों  आयात  उन्हीं

 का  सीधा  आयात  करने  वाली  फर्मों  की  अपेक्षा  अधिक  मूल्य  पर  किया  जा  रहा  है

 यदि  तो  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही

 करने का  हैं  ?

 तय वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 तथा

 -

 व्यापार निगम  विश्वव्यापी  पूछताछों  के  आघार  पर  सामान्य  रूप  से  वस्तुध्नों  की  वल्क

 ख़रीदारियों  करता  है  तथा  इसलिए  उसके  द्वारा  दी  गई  कीमतें  प्रतियोगी  हैं  ।

 श्री  पी०  एस०  मेहता :  माननीय  मंत्री  द्वारा  दिया  गया  उत्तर  न  केवल  टालमटोल

 करने  वाला  है  शभ्रपितु  सभा  को  गुमराह
 भी

 करता  है
 ।  सारणीबद्ध प्रणालीਂ  उद्देश्य

 आयातित  वस्तुएं  सस्ती  दरों  पर  खरीदना  है
 ।

 परन्तु  हुआ  यह
 कि

 कुछ  प्राइवेट  पाटियां
 राज्य

 व्यापार  निगम  द्वारा  दिये  गये  श्रधारिटी  पत्न  और  अपने  निजी  एस०  टी ०  सी०  लाइसेंसों  के

 आधार  पर  सस्ती  दरों  पर  वस्तुएं  खरीद  लेती  हैं
 ।

 यह  हो  सकता  है  ।

 क्या  यह  सच  नहीं  हैकि  राज्य  व्यापार  निगम  ने  एक  ऐसी  वास्तु--एल  श्रमीनोडिद्नोल

 298  रु०  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  आयात  की  जबकि  उसी  अवधि  में  मैसर्स  सुनीता

 बोरेटरीस  ने  लाइसेंस  do  75/506/61  दिनांक  20-11-75  के  माध्यम  से  232.50

 रुपये  प्रति  किलो  झर  मैक  लेबोरेटरीज  ने  260  रुपये  प्रति  किलो  के  हिसाब  से  were  की  ।

 दूसरी  एम्पीसिलिन  एन्हाईड्रोस  की  खरीद  के  बारे  मे ंहै  ।  जिससे  1  करोड़  रुपये

 at  विदेशी  मुद्रा
 at

 हानि  हुई  है
 ।

 गर्त  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  दो  वस्तुभ्नों  तथा  अन्य

 |
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 सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  जबकि  उसी

 अवधि
 में  एक  प्राइवेट  पार्टी  ने  श्रंथारिटी  पत्र  के  आधार  पर  वहीं  वस्तु  कम  दर  पर  खरीदी

 ह  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  हमारा  प्रयास  यह  रहता  हैकि  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 उचित  मूल्यों  पर  खरीद  की  जाये  ।  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  थोक  खरीद  विश्वव्यापी

 पुछताछ  कौर  टेंडर  के  आधार  पर  की  जाती  है  ।

 घ्रध्य क  जाम  माननीय  सदस्य ने  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  ऊंची  दर  पर  खरीदी

 गई  दो  वस्तु ग्र ों  के  बारे  में  पूछा  है  जबकि  एक  प्राइवेट  पार्टी  ने  वहीं  वस्तु कम  दर  पर

 खरीदी  है  ।  यदि  आपके  पास  कोई  सुचना  नहीं  है  तो  उन्हें  बता  दीजिए  |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मैं  इसका  पता  लगाऊंगा

 श्री  पी०  एस०  मेहता  :  क्या  माननीय  मंत्री  को  इस  बात  की  जानकारी है  कि  राज्य

 सारणीबद्ध व्यापार  निगम  विद्यमान  प्रन्तर्राष्ट्रीय  दरों  की  तुलना  में  30  करोड़  रुपये  की  32

 औषधियों  के  आयात  के  लिये  डी०  एण्ड  पी०  डिवीजन  पर  प्रतिवर्ष  5  करोड़  रुपये  को

 अतिरिक्त  विदेशी  मुद्रा  व्यय  कर  रहा  ऐसा  राज्य  व्यापार  निगम के  डॉ०  एण्ड  पी०

 डिवीजन  के  ऊंचे  अधिकारियों  मिलीभगत  से  जा  रहा  है  ।  सरकार  घोटाला

 करने  वाले  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  रखती  हू  ?

 श्री  विश्वनाथ प्रताप  सिंह  :  हमारे  पास  घोटाले  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं है  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  राज्य  व्यापार  निगम  के  विरुद्ध  लगातार  यह  शिकायत  हैਂ  कि  वह

 कुछ  श्रौषधघियों  के  आयात  के  लिए  अधिक  पैसा  age  करता  है  ।  यह  आरोप  इस  बात  से

 सिद्ध  होता  है  कि  इन्डोमिथासिन  नाम  की  शझौषधि  बाहर  400  रुपये  प्रति  किलो  मिलती

 है  जबकि  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  यह  800.  पड़े  प्रति  किलो  बेची  जाती  है  ।  इस  तथ्य

 को  ध्यान  में  रखकर  कि  औषधि  क्षेत्र  में  कुछ  बह  राष्ट्रीय  कम्पनियां  watt  मूल  कम्पनियों  से

 कच्चा  माल  कौर  बनी  हुई  औषधियाँ  ऊंचे  मूल्य  पर  आयात  करना  चाहती  हैं  ग्रोवर  राज्य

 व्यापार  निगम  कौर  भारत  सरकार  की  सारणीबद्ध  नीति  की  निन्दा  करने  के  लिए  राज्य

 व्यापार  निगम  के  ates  उद्धत  करती  हैं  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  कर

 रही है  ?.

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  इस  भावना  को
 दूर  करना  चाहता हूं

 कि  राज्य  व्यापार

 निगम  ऊंचे  मूल्यों  पर  आयात  करता  है  ।  आयातित  वस्तु  के  मूल्य  में
 बिक्री  कर  कौर

 गोदाम  प्रभार  जोड़े  जाते  हैं  ।  कुछ  फर्मों  जो  सीधे  mara  करती  ये  ग्र ति रिक्त

 प्रभार  नहीं  देना  पड़ता  कौर  इस  बात  का  वें  लाभ  उठाती  हैं  ।  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा

 जोड़े  जाने  वाले  भ्र ति रिक्त  प्रभार  से  मूल्य  बढ़  जाता  है  ।  गत  वर्ष  ग्रौषधियों  ae  रसायन

 के  श्रन्तर्राष्ट्रीयं  मूल्यों  में  उतार  चढ़ाव  रहा  ।  राज्य  व्यापार  निगम  ने  एक  समय  खरीद  की

 शौर  बाद  में  कीमतें  गिर  गईं  और  लोगों  ने  कम  मूल्यों  पर  माल  खरीदा  |  इससे  भी  यह

 धारणा  पैदा  हो  गई  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  दिये  गये  मूल्य  ऊंचे  थे  ।  राज्य

 व्यापार  निगम  में  विशिष्ट  वस्तु  परामर्शदात्री  समिति  है  जिसमें  उपभोक्ता  कौर  राज्य  व्यापार

 2
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 निगम  के  प्रतिनिधि  हैं  ।  वे  विभिन्न  वस्तु ग्र ों  कीं  Qty  में  सलाह  देते  हैं  ।  निगम

 आमेर  देने  से  पूर्व  मूल्य  के  बारे  में  उपभोक्ता  को  सलाह  लेता  है  । ्

 डा०  रोनेन  सेन  :  मैंने  यह  प्रश्न  पूछा  है  कि  क्या  शिकायतें  wary  हेल्परों  यदि

 at  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  हमने जो  कदम  उठाये  हैं  उनका  मैंने  vera  कर  दियां  है  ॥

 डा०  रखने  सेन  :  कया  ये  शिकायतें  मिली  हैं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  aiaw  aga

 कर  रहा है  ?

 att  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  इससे  सहमत  नहीं  हूं  ।  मैंने  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।

 श्री  Fo  एस०  चावड़ा  :  क्या  विदेशी  सप्लाईकत्ताश्रो ंके  लिए  हमारे  देश  में  विद्यमान

 इंडेंट  करने  वाली  एजेंसियां  राज्य  व्यापार  निगम  को  उनसे  माल  खरीदने  के  लिये  प्रभावित

 कर  रही  हैं  ate  यदि  तो  इन  एजेंसियों  को  कभी  तक  काली  सूची  में  क्यों  नहीं  रखा

 गया  शर  विदेशी  मुद्रा  की  हानि  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  के  अधिकारियों  को  ave

 क्यों  नहीं  fear  सूची  में  सारणीबद्ध  aaa  को  शामिल  करने से  ya  राज्य  व्यापार
 निगम  में  सुप्रबन्ध  को  सरकार  ने  सर्दी  क्यों  नहीं  ?.  जिन  वस्तुप्नों  को  खरीदने  में

 निगम  श्रसफल  रहा  है
 ।

 उन्हें  सारणी  से  क्यों  नहीं  निकाला  गया  जिससे  देश  को  हानि

 नो  रही  है  कौर  जनता  को  कठिनाई  हो  रही  है  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  राज्य  व्यापार  निगम  पर  कोई  दवाब  नहीं  1

 पटसन  उद्योग  को  समस्यायें

 *82.  श्री  Fo  एस०  सुनकर

 थ्री  इकजोत  गुप्त  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटसन  उद्योग  के  सामने  रा  रहीਂ  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  तेरह  सदस्यों

 बका  एक  स्मिति  af  त  की  गई  रोक

 यदि  तो  समिति  के  सदस्य  कौन-कौन  हैं  कौर  समिति  ने  क्या  निष्कर्ष  निकाले  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्री  देवी  प्रसाद  तथा  एक  विवरण  नीचे

 दिया  जाता है  ।

 विवरण

 हां ।

 १  ॥  हग पूग  काजा समिति  का  च््‌्य्ण  द्  प्रकार  है  :

 1  श्री  एस०  जी०  बोस  अध्यक्ष

 वाणिज्य  सचिव  |

 श्री  एस०  एम०  संयुक्त  सचिव

 भारी  उद्योग  विभाग  ।
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 3.  डा०  एन०  सकसेना  संयुक्त  सदस्य

 वित्त  मंत्रालय  विभाग  )।

 डा०  ठी ०  सदस्य

 भारतीय
 पटसन  उद्योग  भ्रनुसंधान

 कलकत्ता  |

 ठप  डा०  Uo  सें ०

 पटसन  प्रौद्योगिकीय  भ्र तु संधान

 कलकत्ता  |

 6  श्री  बलदेव  प्रमुख ,  सदस्य

 उपयोगी

 वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिक  अनुसंधान

 नई

 श्री  एस०  दत्त

 औद्योगिक

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  |

 8  श्री  पी०  के०  सं  युक्त

 प्रौद्योगिक  लागत  व  मूल्य

 नई  दिल्‍ली

 (
 9  श्री  एम०

 योजना

 नई  दिल्‍ली  ।

 10  श्री  टी०  के ०

 पूति  तथा  निपटान

 कलकत्ता |

 11  श्री  न०  संयुक्त  सदस्य

 वाणिज्य  नई  दिल्‍ली ।

 12  श्री  जी०  प्रबन्ध  सदस्य

 भारतीय  पटसन  कलकत्ता  |

 13  सदस्य  सचिव श्री  एस०  एन०

 पटसन  कलकत्ता  |

 समिति  ने  विचारों  विषयों  से  सम्बन्धित  कुछ  पत्रकारों  के  बारे  में  9-3-1976  को  एक

 अन्तरिम  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  यह  रिपोर्ट  सरकार  के  विचाराधीन

 4
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 परसन  उद्योग  के  बारे  में  ज्ञ/पन

 TTT
 aol  (7  कपा  ait ध  द  od  मंत्रो  बताने  की  करवा  ate  कि  : 195.  थो  दावत  म

 बारे  यी ८ क्या  सरकार  को  पटसन  उद्योग  के  में  wav  WiRottoto  पश्चिम  बंगाल  समिति

 से  कोई  जापान  मिला

 यदि  तो  तत्पंकंत्री  मुख्य  बातें  क्या  बतौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  पंजी  (to  डी०  पी०  :  (a)  सी०म/ई०टो ०यू०  पश्चिम  बंगाल

 समिति  ने  पटसन  उद्योग  की  waaarat  के  सम्बन्ध  में  एकीकृत  दृष्टिकोण  तैयार  करने  के  लिए  सरकार

 द्वारा  गठित  समिति  को  ज्ञापन  दिया  है  ।

 ser  बातों  के  साय-साथ  ज्ञापन  में  बन्द  पड़ी  मिलों  के  अ्रधिग्रहण  पटसन  उद्योग  के

 राष्ट्रीयकरण  उपकर्ताश्रों  के  लिए  लाभकारी  कीमतों  पर  जिलों  द्वारा  सर्कार  से  वाच्चे  पटसन  की

 झनिवायं  खरीद  तथा  श्राधुनिकीक रण  ग्रौर मं जू जू  टी  रोजगार  में  कोई  कटौती  किये  बिना  उत्पादन

 लागत  में  कमी  करने  के  लिए  कही  गया  है  |

 समिति  अपनी  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  इन  सुझावों  को  ध्यान  में  रखेगी  ।

 Shri  M.  Madhuker  :  I  think  the  jute  intustry  is  facing  allround  crisis.  Farmers  have.
 their  owMproblem  workers  are  being  retrenched  fac 9  ries  are  being  ८1056)  down,  Th  is  industry

 iS  facing  crisis  which  is  artifici  ally  created  by  the  industiralists  themSelves.  No  jute  exports
 ate  beitlg  ma‘e  resulting  in  foreign  exchange  prot  lem.  I  want  to  kncw  whether  th  ere  jute
 mills  cannot  be  Mationalised  in  such  circumstatces  aS.was  dome  in  the  case-of'sj  ck  textile:
 mills  ?  Keeping  in  view  all  these  factors  it  has  become  eSSeNtial  to  Natio  Na alise  the  jute  industry
 and  the  Government  should  give  proper  facilities  to  workers,  farmers  and  ‘in@ustry  so  that
 the  intustry  could  develop  farmers  could  get  reaSoMable  prices  and  the  problemsof  workers

 could  be  Solved.  What  is  your  clear  opition  about  this  ह

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  यह  कठिनाई  श्रान्तंरिक  नहीं  ऐसा  विदेशी  बाजारों  में

 मांग  की  कमी  के  कारण  यदि  विदेशी  बाजार  में  उस  मृत्य  जिंस  पर  हमारा  माल
 प्रतियोगी

 mgt है  पर्याप्त  मांग  नहीं  हम  उचित  उपाय
 कर  पकते

 पिछोर  हमने  किये  हैं  परन्तु हम  ये  सब

 कठिनाइयां  एकदम  हल  नहीं  कर  सकते
 ।  हमने  निर्यात  शुल्क  में  कुछ  त  दी  भारतीय

 पटसन  निगम  खरीद  के  मामले  में  पटसन  उत्पादकों  की  कठिनाइयों  पर  भी  हमने  विचार

 किया  इंस  उद्देश्य  a  लिये  निगम  की  पंक्ति  धन  feat  गया  है  |

 हमने  पटसन  निगम  को  आश्वासन  दिया  है  कि  यदि  कच्चे  पटसन
 का मूल्य  कानूनी  तौर  पर

 निर्धारित  न्यूनतम  मूल्य  से  कम  चला  जाता
 है

 तो  हम  हस्तक्षेप  परन्तु  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं
 कि  कच्चे  पटसन  का  मूल्य  इस  वर्ष  गत  वर्ष  कौर  उससे  पहले  के  वर्ष  की  तुलना  में  अधिक  रहा

 ug  मूल्य  न्यूनतम  मूल्य  से  काफी  ऊंचा  इर  कारण  स्थिति  कुछ  बेहतर

 पटसन  मिलों  के  राष्ट्रीयकरण  से  समस्या  हल  नहीं  होती  ।  हमने  100  से  अधिक  कपड़ा
 मिलों  का  राष्ट्रीयकरण  किया  है  परन्तु  कुछ  अन्य  मिलें  भी  संकट  में  हैं  ।

 जहां  तक  पटसन  मिलों  का  सम्बन्ध  है  केवल  तीन  सिलें  कठिनाइयों  के  कारण  बन्द  कर  दी

 गयीं  ।  एक  चालू  कर  दी  गई  दूरी  दो  frat  भी  वित्तीय  WAT  प्रबन्ध  सम्बन्धी  कठिनाइयों
 के  कारण  बन्द  करनी  पड़ी  इसलिए  दम  यहँ  नहीं  कहूंगा  चाहिए  कि  उद्योग  संकट  में  है  ।
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 Shri  kK.M,  Madhukar  :  The  hon.  Minister  has  evated  them  main  question.  He  has  said
 athat  int  uStrieS  in  the  Public  Sector

 have
 ma  ‘e  consicerable  progress.  At  the  Same  time  he  has

 -appose  the  nationaliSation  of  The  two  things  are

 Secon  ‘ly  the  Minister’s  reply  does  not  inticate  that  repreSentatives  of  labour  unions  have
 been  incluced  in  the  Committee.  Why  their  representatives  have  been

 ignores
 ?

 प्रो ०  डी०  पी०  श्रमिकों a  विचारों  फर  भी  ध्यान  दिया  गया  समिति  ने

 कई  बार  उन  विचार  सुने

 उद्योग  पक्ष  की  ग्रोवर  से  मांग  की  गई  थी  कि  चूंकि  कच्चा  माल  पर्थाप्त  मात्रा  में  उप लब्ध  नहीं

 इसलिये  उत्पादन  में  कमी  की  जानी  चाहिए ।  समिति  ने  इस  समस्या पर  विचार  क्त  ate

 यह  पाया कि  कच्चे
 माल  की  कमी

 का
 भव  निर्मूल  है  ale  उत्पादन  में  कमी  करना  ठीक  नही ं।

 मजहर
 नेता  भी  चाहते  थे  कि  उत्पादन  कम  न  किया  जाये  शौर  मजदूरो  छंटनी  न  की  जाये  ।  समिति  के

 निष्कर्ष  भी  वैसे  हो  हैं  जेसे  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  a  विवार  थे  |

 Shri  Madhukar  He  has  Not  give  reasons  as  to  why  thei:  represef  tative:  Fave
 been  included

 अध्यक्ष  महोदय  उन्होंने  कहां  है  कि  मजदूरों  वे  विचारों  पर  गौर  विया  गया  हैं  ।

 श्री  इन्द्रजीत  गीत  :  बात  मलिक  स्मिति  उद्योग  को  स्थिति  का  आसान  लगाने  शौर

 सुधारात्मक  उपाय  बताने  लिए  बनाई  गई  थी  ।  श्र  बोस  मलिक  ने  स्वयं  कहा  हैं  कि  इंडियन  जूट

 एसोसिशन  का  यह  राब  सिद्ध
 नहीं  हुआ  किः

 किलो  में  अधिक  उत्पादन  हो  रह  हूं  ।  बल्कि

 उन्होंने  तो  यह  कहा  है  कि  उत्पादन  काफी  होने  झा  शा  है  ।

 पटसन  उद्योग  अनुसंधान  कलकता  के  निदेशक  ड  ०  Sho  राधाकृष्णन  वे  अनुसार

 पटसन  निर्मित  वस्त्रों  के  निर्यात  सम्बन्धी  स्थिति  उतनी  खराब  नहीं  है  जीतती  कि  चिंतित  की  गई

 लेकिन  ag  जरूरी  है  कि  कामता पर पर  उचित  नियंत्रण  रखने  के  लिये  उपाय  किये  जायें  ।

 इसलिये  मेरा  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  Fo  ०एम०ए०  के  कहने  पर  उन्हें  अनेक  प्रकार  की

 देकर  सरकारी  धन  को  अपव्यय  मंत्री  जी  के  प्रश्न  से  यहँ
 wie  हो

 गया है  कि

 सरकार  को  निर्वात  शुल्क  हटाने  wife  के  कारण  47  .  70  करोड़  रुपये की  हानि  हो  चुकी  है  ।  बाप

 अर  कितनी  रियायत  देने  ।  रहे  क्यांकि  ये  मिल  मालिक  किस  प्रकार  काला  धन  एकत्र

 किस  तरह  मूल्य  दिखाते  हैं  या  दिखाते  हैं  झ्र ौर  केसे  भावों  को  चढ़ाते-गिराते  यह

 बात  तो  सरकार  को  पता  ही  |  क्या  सर्कार  इस  प्रकार  के  कलाकारों  की  जाच  करायेगी  ?

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  सदस्य  महोदय  ने  मेरे  उत्तर  को  घिसा-पिटा  बताया

 वर्षों  से  यहँ  समस्या  न् थ् वी  प्रकार  से  चलीਂ लेकिन  बात  यह है  कि  इसਂ  उद्योग  की  समस्या  ही  ऐमी  है  ।

 आ  रही  उद्योग  के  सामने  जो  दिक्कतें  हैं  वे  देशीय  बा  रणों  से  नहीं
 जहॉं

 तंक  गली  चा-जूट
 उद्योग  श्री  बोरा  उद्योग  का  सम्बन्ध  उन्हें  देश  राहत  देने  कीं  जरूरत  नहीं  ।  लेकिन  टाट  उद्योग

 को  वर्ड  दिक्कतों
 पेश  जाती  जब  तक  हमारा  मंत्रालय  ale  वित्त  मंत्रालय  का  परीक्षा

 विभाग  इस  बात  से  संतुष्ट  नहीं  हो  जाता  कि  सहायता  को  जरूरत  qa  तक  सहायता
 नीं

 देते  ।

 Wa:  जो  भी  सहायता  दी  गई  है  वहू  उत्पादन  लागत  कौर  विदेशों
 में  उसके  मूल्य  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  प्रदान  की  हमनें  उद्योग  उत्पादकों  कौर  श्रमिकों  के  feat  को yefts F  रख  कर  हीਂ  सहायता

 दी  है  अन्यथा  कई  कारखाने  बन्द  हो  जाते  ate  कठिनाइयां  बढ़  जातों
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 अमी  भी  टाट  उद्योग  कठिन  स्थिति  में  है  प्लोर  wea  देशों  के  माल  की  तलना  में  उसका  ठहरने

 कठिन

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  पटसन  व्यापार  में  सट्टेबाजी  की  जिसके  परिणामस्वरूप  मूल्य

 स्थिर  नहीं  हो  पा  रहे  के  बारे  में  क्या  सरकार  ने  कोई  जांच  की  है  ?  उत्पाद  शुल्क  के  हटाये  जाने

 के  बाद  भी  सट्टेबाजी  वे  कारण  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  क्या  श्राप  इस  बारे  में  कोई  जांच  कर  रहे  हैं  ?

 प्रो०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  ्य  बातों  के  साथ  इस  पहलू  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा

 हमने  कुछ  ऐसी  कार्यवाहियां  की  हैं  फलस्वरूप  पिछले  एक  ag  के  दौरानਂ  पटसन  व्यापार

 yuan  में  कर्मी  हुई  है  ।

 श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  24  जनवरी  को  एक  अधिसूचना  द्वारा  इस  समिति  के  गठन  से

 पहले  मंत्री  महोदय  ने  पटसन  कारखाने  के  मालिकों  को  उत्पादन  मूल्य  कम  करने  के  लिये  कहां

 हमें  इस  बात  का  भय  था  कौर  यह  भय  सच  सिद्ध  हो  रहा  है  कि  पटसन  कारखानों  के  मालिक

 अपनी  पुरानी  मशीनरी  का  कार्प  भार  बढ़ा  रही  कुछ  कारखानों  में  तालाबंदी  हो  चुकी  है  अर

 कुछ  में  होने  बाली  अन्तरिम  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  इण्डियन  जूट  मिल्ज  एसोसिएशन

 उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  के  पक्ष  में  है  ।  कया  इस  बारे  में  कोई  जांच  की  गधी  है  ?  मंत्री  महोदय

 के  ग्रसने  वक्तव्य  का  क्या  यहै  वे  पटसन  उद्योग  की  परिस्थितियों  से  cag  परिचित  हैं  ।  उत्पादन

 लागत  में  कमी  करने  से  उनका  क्या  तात्पर्य  जबकि  मालिक  कार्य  भार  बढ़ा  रहे

 प्रो०  डी०  पी०  ay  :  यह  जरूरी  नहीं  कि  उत्पादन  लागत  में  काफी  कर्मचारियों  की

 छंटनी  द्वारा  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  साधनों  द्वारा  भी  की  जायेगी  जेसे  कि  seer  अच्छा  वित्तीय

 Tare,  अच्छा  सम्पत्ति  सुची  प्रबन्ध  आदि  शादी  इसके  लिये  सट्टेबाजी  के  अनावश्यक  दबाब

 का  सहारा  लेना  जरूरी  नहीं  ।  लागत  कार्यकुशलता  का  शरथ  जरूरी  तौर  पर
 तमंचा  रियों

 की  संख्या  में  कमी  करना  नहीं  है  हम  इस  बात  को  बिलकुल  स्पष्ट  कर  चुके  हैं  कि  हमारा  उद्देश्य

 कर्मचारियों  की  किसी  न  किसी  तरह  छटनी  करना  नहीं  है  ।

 श्री  बी०  के०  दासचौघरी  :  पटसन  वस्तु भ्र ों  के  मूल्य  तथा  लागत  के  बारे  में  मंत्री  महोदय  ने  अपनी

 दलीलें  दी  इसके  कारण  भीतरी  नहीं  बल्कि  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  अथवा  विदेशी  बाजारों  में  व्याप्त

 परिस्थितियां  मैं  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  देश  में  1000  से  1200

 करोड़  रुपये  तक  की  लागत  की  पटसन  वस्तु  का  उत्पादन  है  जिस  में  से  मुश्किल  से  25

 अतीत  का  निर्यात  होता  ।  दूसरे  निर्यात  किये  जाने  वाले  पटसन  के  जिससे  300  करोड़

 झपटे  की  विदेशी  मुद्रा  का  अजन  हो  रहा  इसमें  से  60  प्रतिशत  गालिचे  शादी  होता  है  ।  इनसे

 काफी  ऊंचे  मूल्य  प्रप्त  हो  रहे  सरकार  तथा  इंडियन  जूट  fees  एसोसिएशन  यहँ  तके  देता

 आआ  रही  है  कि  लागत  तथा  मूल्यों  के  कारण  देश  में  मंदी  है  लेकिन  यह  ठाक  नही ंहै
 ।

 प्रो०  डी०  पी०  agua  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  में  कुछ  तथ्य  लाना  चाहता

 50  प्रतिशत  मात्रा  का  निर्वात  किया  जाता  ।  कुल  उत्पादन  का  50  प्रतिशत  भाग  या  अधिक

 जैसे  भी  मांग  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।  देश  के  अन्दर  भी  सीमेंट  निगम  तथा  सीमेंट  एककों
 की  ब  ‘Poot r  की  उहार  york  जैਂ  सि  ते  ory  rr तथा  खाद्य  निगम  कें कं  TCT  को  माग  म॑  कम  झा  Sele  mila  झल  बात  को  समझते  हैं
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 कि  यदि  वे  बोरियों  के  लिये  प्राकृतिक  नहीं  लेते  तो  वे  अपने  तयार  माल  के  लिये  विदेशों  में  मलय

 में  कमी  नहीं  कर  सकते  ।  इसके लिये  भी  कुछ  लॉग  संकोच  करते हैं  ।
 देश

 की  मंडी  में  भी  कुछ

 ढीलापन  है  इन  सब  कारणों  से  कुछ  रामस्याय  पदा  हो  गयी  हूँ  |

 प्याज  के  निर्वात  पर  प्रतिबंध  का  हटाया  जाना

 *83  Y  समर  मुखर्जी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हाल  ही  में  प्याज  के  निर्यात  पर  से  प्रतिबन्ध  हटा  लिया  गया  AIX

 afe  or,  तो  प्रततिपत्व  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उ  मंत्री  विश्वनाथ  प्रति

 सुधरे  हुए  उत्पादन  तथा  विदेशी  मुद्रा  afar  करने  को  आवश्यकता  को  देखते  हुए

 बन्ध  get  लिया  गया  है  |

 श्री  सरोज  मर्जी  :.  कया  मंत्री  महोदय  ह्म  बतायेंगे  कि  निर्यात  के  कारण  ही  ज  के  मूल्य

 इतने  ऊंचे  अर्थात  4  रुपये  प्रति  किलो  हैं  या  इसके  कुछ  शार  कारण  हैं
 ?  कितनी  में  कित  किन

 देशों  को  इसका  निर्यात  किया  जाता  है  ?  कितनी  मात्रा  का  निर्यात  देश के  इन्दर  कुल

 कितना  उत्पादन  होता
 ?

 निर्यात से  क्या  कोई
 कग  ह  यता  सुदा

 मे  दि  हु
 2

 ावयों मझे  इन  प्रश्नों यह  कहा  जा  सकता  है  कि  यह
 सब  जमाखोरों  की

 गतिविधियों के  कारण  हुआ  ?

 के  उत्तर  चाहिये  ।

 ait  ब्रिदवनाय  प्रताप  fag  :  प्याज  की  फसल  में  कमी  क  कारण  ही  इसके  मूल्यों  में

 वृद्धि
 हुई  है  महा  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडू में  तो  फसल  बहुत ही  कम  हुई  ।  फतल में वद्ध में  वृद्धि

 होने  के  कारण  जब  मलय  कम  हुये  ह  wa  मूल्य  वृद्धि  at  कारण  निर्यात  नहीं  है  ।  कुल

 उत्पादन के  केवल  4.  7  प्रतिशत  भाग  का  ही  निर्यात  होता  है  ।  इस  प्रवर्ध  के  दौरान  निर्यात  के  बारे

 हमने  बहुत  सावधानी  से  काम  लिया  ।  प्रति  वर्ष  10  से  12  लाख  टन  का  उत्पादन  होता  है

 1973-74  वे  दौरान  64,440  1974-75  के  दौरान  68,983  टन  तथा  1975-76

 के  दौरान  55,749  टन  का  निर्यात  gat  है  10 से  12  लाख  टन  में  से  55

 से  68  हजार  टन  का  निर्यात  है

 यह  प्रतिशत  अधिक  नहीं  है  इरान  तथा  बेहरीन

 शादी  देशों  को  प्याज  का  निर्यात  किया  जाता  है  ।  मेरे  विचार  में  मैंने  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाये  गये

 प्रश्नों क  उत्तर  द  दिये हूं  ।

 श्री  सुर  मुखर्जी  :  क्या  यह  रांच  है  कि  व्यापारियों  को  प्याज  जमा  करने  तथा  कृतिम  मलय

 विधि  पैदा  करने  लिये  चैकों  से  ऋण  दिये गये  थे  ।  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  कोई  जानकारी
 ?

 है

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  जी  नहीं  ।  जमाखोरी  के  लिये  कोई  ऋण  नहीं  दिये  गये  ।
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 शो  स्थित  राव  पाटिल  :  मंत्रो  महोदय  ने  ठोक  ही  कहा  है  कि  1974  के  दौरान  प्याज

 के  मूल्यों  में  वृद्धि  हुई  थी  ।  उन्होंने  महा  राष्ट्र
 का  जिक्र  किया  था  जहां  देश  के  कुल  उत्पादन  में  से

 80
 प्रतिशत  seat  होता  ।  वहां  मूल्य  बढ़  कर

 300
 रूपन  प्रति  टन  हो  गये  थे  ।  राज

 महाराष्ट्र  में  प्याज  का  भाव  40  रूपये  प्रति  क्विंटल  है  ।  प्याज  का  निर्यात  खाड़ी  के  देशों  को

 किया  जाता  ।  लेकिन  300  रुपये  प्रति  क्विंटल  के  लिये  खाड़ी  देशों  में  कोई  मार्केट  नहीं  है

 वे  मूल्य में  50  प्रतिशत  कमी  करने के  लिये  कह  रहे  हैं  ।  इत  वर्ष  महाराष्ट्र  में  8  लाख  टन  प्याज

 का  उत्पादन  ar  जो  मार्केट  में  बिना  बिके  पड़ा  मैं  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि

 गया  वे  खाड़ी  के  देशों  को  मांग  के  अ्रतुसार  मूल्यों  में  कमी  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  माननीय  सदस्य  की  भूल  सुधारता  चाहता  हूं  ।  महाराष्ट्र का

 उत्पादन  कुल  देश  के  verter  का  28  प्रतिशत  ।  मूल्य  में  कमी  आई  ।  दिसम्बर  में

 यह  250  VT  के  असामान्य  मूल्य  पर  चल  रही  अब  यहं  55  रुपए  रह  गया  है  ।

 हमने  तके  निर्वात  को  अनुमति  दे  दी  है  ।

 केन्द्र  are  नियंत्रित  एक  मद  के  न्यूनतम  मूल्य  को  कम  करने  के  लिये  ऐसा  ही  अनुरोध  किया

 गधा  बौद  में  पता  चला  उसी  विशेज  पार्टी  ने  उसी  अधिकतम  मूल्य  पर  ag  किया  जिस  पर  कि

 हमारा  था  ।  इस  बारे  में  हमें  ग्रातंकित  हो  कर  अपनी  विदेशी  मुद्रा  नहों  खोनी  चाहिए  ।  इस

 बारे  में  हम  व्यवहारिक  दृष्टिकोण  अपनाते  हैं  wie  उचित  मूल्यांकन  के  पश्चात्‌  प्रावश्यक  परिवेश

 करते हैं  ।

 केरल  में  हय  करघा  उद्योग  का  विकास

 *84.  श्री  To  के०  गोपालन  र्

 श्री  सं।०  एपी  मोटर्स  क

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  द्वारा  केरल  में  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  एक  THe

 बद्ध  कार्यक्रम  का  सुझाव  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कार्यक्रम  को  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  शरार

 क्या  सरकार  ने  इस  को  स्वीकृति  दे  दी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (aft  विश्वनाथ  प्रताप  faz)  :  जी  हां  ।

 काबे  क्रम  में  शामिल  की  गई  योजनाएं  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 कार्यक्रम  में  शामिल  की  गई  योजनाएं  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्र  तथा  वित्त  पोषक  संस्थानों

 की  सहायता  से  दौर  राज्य  सरकार  के  अपने  Tota  से  चलाई  जाएंगी  ।  कतिपय  कार्यक्रमों  को  पहले

 ही  क्रि  Thad  किया  जा  रहा  ।  केन्द्रीय  योजना  के  भाग  के  रूप  में  एक  गहन  विकास  परियोजना

 at,  fas  पर  1.  85  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  कौर  निर्यात-झभिमूख  परियोजना  जिस  पर

 40  लाख  रुपये  का  परिव्यय  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ।
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 विवरण

 गा

 माक  योजना  प्रस्तावित  परिव्यय

 रु०

 «

 हथकरघा  परियोजनाएं  क  12  67

 शीष  समिति  को  सुदृढ़  बनाना  e  54  19

 फैक्टरी-टाइप  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  का  संगठन  484  28

 विद्यमान  औद्योगिक  सहकारी  समितियों  को  सुदृढ़  बनाना  50  00

 थक  चै  क  122  36
 सामूहिक  बुनाई  केन्द्र

 ब्याज  हानि  के  आधार  पर  सहकारी  बैकों  को  उपयोग  ,  च  12  00

 विद्यमान  मूल  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  को  फिर  a  चालू

 करना  तथा  सुदृढ़  करना  चके  |  o  115  00

 मूल  समितियों  के  लिए  प्रबन्धकीय  व्यय  क  थ  12  00

 विदेशों  में  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल  ,  00

 10  श्वास  योजनाएं  e  180  00

 11  26  74 बुनकर  सेवा

 योग  1074.24

 Nee  TEE  १क्

 सरकार  गाना  =  -_ i
 श्री  ए०  Fo  गोपालन  :  क्या  सच  है  कि  क  (  र  dq  /  %  रुपये  का  एक

 कार्यक्रम  भेजा  था  कौर  बाद  में  उसे  बदलने  को  कहा  गया  ?  उन्होंने  इसे  घटा  कर  10  करोड़  रुपये

 कर  दिया  ।  ae  होते  हुये  भी  उन्हें  इतना  भी  धन  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रति  सिंह  :  संसाधनों  की  समग्र  रूप  से  उपलब्धता  तथा  विभिन्न  राज्यों  को

 क्या  वितरित  किया  जा  सकता  है  इसको  ध्यान  में  रख  कर  ऐसा  किया  गया  है  ।

 श्री  ए०  Fo  गोपालन  :  केरल  के  उस  भाग में
 मालाबार  gate  कौर

 ५,
 कोजीकोड  जिलों  में  हथकरघा  उद्योग  विदेशीਂ  मुद्रा  afar  करने  वाले  इस  बात  को  ध्यान  मं

 रखते  हुये  क्या  सरकार  राज्य  की  सहायता  में  वृद्धि  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  सम्मिलित है
 ।  मत  इसे  हम  जहाँ

 तक  सम्भव  हो  पुरा  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  मैं  वृद्धि  के  बारे  में  प्रा श्वा सन  नहीं  दे  सकता  ।

 10
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 श्री  एन०  श्रीोकानतन  नायर  इसे  भी  भारत  सरकार  की  अनुमति  प्रप्त  थी  ।  यहाँ  राशि

 10  74  करोड़  रुपये  की  बैठती है  ।  केन्द्रीय  योजना  के  रूप  में  1.  85  करोड़  रुपये  की  सघन

 विकास  परियोजना  कौर  40  लाख  रुपये  की  निर्यात  प्रधान  परियोजनाओं  स्वीकार  की  गई  हैं  ।

 परन्तु  यहं  केरल  राज्य  द्वारा  दी  गई  की  संरचना  से  किसी  भी  प्रकार  अनुरूप  नहीं

 बैठतीं  ।  इत  प्रकार  संरचना  में  यह  परियोजनाएं  केसे  सही  उतरेंगी  ?  क्या  सरकार  ने  केरल

 सरकार  को  बता  दिया  है  कि  सरकार  उनकी  परिजनों  में  उनकी  मदद  जारी  रखेंगी  wean

 उन्हें  बता  दिया  है  कि  ब् ग्र/र  प्राग  सहायता  नहीं  दी  जा  सकेगी  तथा  केरल  सरकार  को  अपनी

 योजनाश्रों  की  क्रियान्विति  के  बारे  में  अपने  उत्तरदायित्व  का  पता  रहे  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  यह  निश्चय  प्रायोजित  योजनाएं  हैं  ।  इसके  अलावा

 केरल  सरकार  के  निर्यात  वृद्धि  के  लिये  भ्रनुदान  अथवा  छूट  देने  सम्बन्धी  कुछ  ग्राम  भी  प्रस्ताव  हैं

 जिनके
 लिये  60  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 श्री  था०  किरुतिनन :  दक्षिण  भारत  का  हथकरघा  उद्योग  दो  बातों  पर

 करता  है  एक  सुत  की  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्धि  तथा  दूसरे  निमित  माल  की  निकासी  ।

 में  हथकरघा  उद्योग  को  इन  दो  समस्या यों  का  सामना  करना  पड़ता  इन  दो  अभावों  की

 पूर्ति  के  लिये  क्या  विशेष  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag:  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेयार  होने  वाली

 नई  मिलों  के  लिये  अ्रनियायं  होगा  कि  अपने  सुत  के  उत्पादन  का  65  प्रतिशत  भाग  हथकरघा  उद्योग

 के  लिये  दें  ।  जो  मिलें  पहले  से  सुत  तैयार  कर  रही  उनका  दायित्व  1972  के  उत्पादन  की

 तुलना  में  110  प्रतिगत  कर  दिया  गधा  है  ।  इसके  अलावा  कताई  क्षेत्र  में  लाइसेंस  जारी  करने

 की  पद्धति  को  सरल  बनाया  WAT  है  afar  एम०  कार  टी०  पी०  के  अन्तर्गत  जाने  वाली  मिलों

 अथवा  महानगरों  में  स्थित  मिलों  को  छोड़कर  50,000  तकलों  तक  कोई  लाइसेंस  आवश्यक  नहीं

 बुनकर  के  सहकारी  क्षेत्र  में  कताई  मिलों  के  उत्पादन  के  लिये  एन०  सी०  डॉ०  स०  को  50.

 लाख  ace  दिये  गय ेहैं  ।  सघन  विकास  परियोजनाओं  तथा  निर्यात  प्रधान  परियोजनाय्रों  के

 बैंकਂ  स्थापित  करने  की  योजना  है  जिससे  सूत  की  उपलब्धता  में  पर्याप्त  सहायता  मिलेगी

 foal  के  लिये  सरकार  का  इरादा  ase  स्तर  पर  विभिन्न  शिखर  निकायों  तथा  अराल  इण्डिया

 हैण्डलूम  फेब्रिक्स  मार्किटिंग  सोसायटी  को  yas  बनाने  का  हज़ारों  हैंड/कःफ्ट्स  पौर  ड्रीम

 एक्सपोर्ट  कार्पोरेशन  द्य  इण्डिया  की  सेवाओं  को  भी  पुरी  रहें  उपयोग  में  लाने  का  है  त्र  राज्य

 सरकारों  को  सहकारी  निकायों  के  पूंजी  निवेश  बढ़ाने  में  सहायता  देने  के  लिये  सहायता  दी  जायेगी  ४.

 जोवन  बरस  fang  दारा  लाभ  वाली  पालिसियों  पर  बोनस

 *85.  श्री  बसन्त  साठ  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  लाभ  वाली  पालिसियों  पर  घोषित  बोनस  गत  चार

 wat  म॑  एक  सा  रहा  है  ;

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  के  खर्च  में  वृद्धि  इसकी  ata
 में

 वृद्धि  से  अधिक  हो  रही
 —T=r प्रबंधकीय  व्यय  50  प्रतिशत  से  अधिक है  पौर  नाल  पालिसियों  सम्बन्धी  कार्य  पर  होने  वाला  न्यय

 15  प्रतिशत  की  सांविधिक  सीमा  से  बढ़  गया  है  ;  शौर

 TE



 Oral  Answers
 Phalguna  1897  (Saka)

 यदि  at  ,  तो  पालिसी  होल्डरों  के  हित  की  रक्षा  करने  wie  जन  साधारण  के  लिये
 जीवन  बोला  श्रीकांत  बनाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जाने  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (saat  सुशीला  :  हां  ।

 वर्ष  1974-75  के  सम्बन्ध में  समग्र  व्यय  का  झ्तुपात  तथा  नवीकरण  व्यय  का

 अनुपात  30.48  प्रतिशत  झर  18.97  प्रतिशत  था  |

 मुद्रास्फीति के  दुष्प्रभाव  को  विफल  करने  के  लिये  जीवन  बीमा  निगम  ने  अपने

 कारोबार  को  व्यय  को  सीमित  रखने  अपने  निवेशों  पर  सिलने  वाले  लाभ  में  वृद्धि  करने

 की  दृष्टि  से
 जोरदार  उपाय  किये  हैं  ।

 श्री  वसन्त  साठे  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  व्यय  का  अनुपात  बढ़  गधा  है  ।

 30  प्रतिशत  पालिसियां  ऐसे  व्यक्तियों  द्वारा  ली  जाती  हैं  जो  10,000  रुपये  से  कम  की  पालिसियाँ

 लेते  जिनमें  बीमा  की  गई  राशि  का  46  प्रतिशत  feat  जाता  है  ।  लाभ  सहित  में  यह

 एक  बचत  करने  एवं  जोखिम  में  राहत  पाने  के  लिये  लोगों  को  प्रा कर्षित  करने  का  मुख्य  स्रोत

 ब्याज  बहुत  कम  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कायें  वाहीਂ  करना  चाहती है  ।  यदि  15  वर्ष  के  लिये

 10,000  की  पालिसी  ली  जाये  तो  ब्याज  2,  1  प्रतिशत  बैठता  है  जब  कि  te  में  7  वब  के  लियेਂ

 जमा  राशि  दुगुनी  हो  जाती  है  ।  ऐसे  हालात  में  मध्यम  वर्ग  के  छोटे  व्यक्ति  लाभों  afer

 पालिसी  क्यों  लेंगे  ।  बे  मात्र  जोखिम  वाली  पालिसी  लें  लेंगे  तथा  धन  बैंकों  में  जमा  करेंगे  ।  इस

 दोष  को  दूर  करने  तथा  उन्हें  iz  आकर्षित  बनाने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  मैं  मानना  सदस्य  को  याद  कराना  हूं  कि  यह  भावी

 बोनस  के  लिये  नहीं  अपितु  जो  बोनस  पहले  घोषित  किये  जा  चुके  हैं  उसक  बारे  में  पिछले

 दो  वर्षों  में  बढ़ने  हुये  व्ययों  वेतनों  के  पुनरीक्षण  तथा  महंगाई  भत्ते  में  वृद्धि  तथा  न्य  कारणों  से

 नन  बल बन्ध  व्य  बढ़  गये  हैं  |  बिना  कुछ  वर्षों  से  वही  बने  हुये  हैं  ।  गठ  नि  जिन

 बातों  की  कौर  ध्यान  आकर्षित  किया है
 उन  फर  गम्भीरता  से  विचार  हो  रहा  मैं  स्वीकार

 करती  हूं  कि  इन  सभी  बातों  पर  विचार  feat  जाना  चाहिये  |

 श्री  वसन्त  साठे  क्या  यह  wa  नहीं  है  कि  लाभ  बहुत  कम  है  ।  इसीलिये  area के

 अनुपात  में  बहुत  अन्तर  है  ?  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  जीवन  बमों  ae  भी  उद्योगों  को  कम  ब्याज

 पर  अंत  8-10  प्रतिशत  पर  धन  देता  जबकि  बैक  ate  भी  बहुत  अधिक  ब्याज  ले  रहे  हैं  ?

 इस  प्रकार  यह  कल्पनातीत  नीति  नहीं  है
 fe  लगाई  गई  एजी  पर  लाभ  प्रबन्ध  तथा  लाभ-पूर्ण

 नातियों  से  धत  लगाने  में  ्र  1  (11 ननਂ  न
 हुन  मिले  ?  इस  बारे  में  श्राप  क्या  कर  रहे  हैं  ?  मैं  इसका  स्पष्ट

 उत्तर  चाहता  वाद-विवाद  नहीं  ।

 श्रेवता  सुशीला  रोहतगी  पर  वाद-विवाद  का  कोई  इरादा  नहीं  इन्होंने  पति  विशिष्ट

 प्रश्न  किया  है  ।  मुझे  को  विश्वास  में  लेते  हुये  sera  है  कि  गत  6--8  महीनों  में

 स्थिति  में  बेहतर  अनुशासन  लाया  जा  सका  है  ।  जिसकी  far  sex  प्रबन्ध  के  लिये  नितान्त

 कता  Tr,  बनाये  जा  सकने  वाले  व्ययों  में  कटौती  करने  समग्र  रूप  से  व्यय  अनुपात  में  कुल

 लगभगਂ  2  प्रतिशत  को  कमी  झाई  है  ।  मैं  समझती  हूं  यदि  यह  wea  बनाये  war  जा  सके  तो

 a  सरेਂ जीवन  बीमा  निगम  कुछ  समय  पश्चात्‌  सफलता  प्राप्त  नो  र  सकेगा  |
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 श्री  बंसत  साठे
 :

 उन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है
 ।

 मैंने  इसे  मुख्य  प्रश्न  में  उठाया

 था  ।  इस  प्रकार  मैंने  सोचा  था  कि  ag  कम  से  कम  विशिष्ट  प्रश्न  का  उत्तर  देने  को  उद्यत  होगी  ।

 शिष्य  महोदय
 :

 उन्होंने  कम  से  कम  इसका  स्वागत  तो  किया  है
 ?

 ShrikR.  5.  Pandey  :  If  a  persc  ए  gets  his  life  insure,  he  has  two  things  in  mine,  cne  is
 Saving  anc  the  other  is  builcing  a  tetter  future.  It  is  the  interNaticnal  pclicy  that  whether  it  te
 rupee,  pound  or  Collar  it  is  based  om  the  higher  cr  lower  rates.  persctl  whe  gets  his  life  ine
 sure(  at  20  years  of  age  when  the  value  of  arupee  waS  67-68  paiSe  and  ncw  it  has  fallen  Cown
 to  29  paiSe  paid  the  premium  at  these  rates.  May  I  know  whether  the  saic  principle  has  teen
 mace  the  base  cr  willit  te  50  mace  ?  May  I  kncw_  whether  in  place  cf  Cevelcping  the
 iMsurance  would  it  be  up  valued  85  ultimately  the  perscn  who  has  insurec  himself  with  the  aim
 of  future  builcing  .  How  would  that  be  recotciled  with  ?  Hasthe  Government  thought
 over  this  matter.

 Shrimati  Sushila  Rohatgi:  wc  ul¢liketcoreply  it  briefly.  Apart  from  these  two  cases
 the  L.  I.  C.  has  another  baSe  in  respect  of  future  Security.  Youhave  Saic  that  it  is  losing  attracticn

 would  only  say.  in  respect  of  the  08565  referred  to  ty  you,  that  the  attrecticn  has  no.
 Aeclinec  enc  in  the  recent  paSt  the  Lusiness  of  the  L.I.C.  has  registered  en  increase  cf  20-22
 per  cent.  The  suggeStions  mace  ty  you  would  receive  Cue  ccnsiceratic  ए  in  the  future.

 श्रीमती  मान  राय॑  :  मंत्री  महोदय  प्रश्न  के  भाग  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  करेंगे  कि  क्या  वे  जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यकरण  से  कौर  उस  कार्यक्षमता  से

 सन्तप्त  हैं  ?  मैं  विशिष्ट  उदाहरण  नहीं  देना  क्योंकि  कई  पन्नो  में  चला  जायेगा  |

 श्रीमती  सुर  ला  रोहतगी  :  निश्चय  ही  मैं  कार्य  क्षमता  के  बारे  में  क्रूरता  सन्तुष्ट

 नहीं  g  wie  निश्चय  ही  इसमें  सुधार  की  गुंजाईश  है  ।  हमारा  ae  निरन्तर  प्रसन्न  ware

 fe  इन  मामलों  में  सुधार  लाया  जाये  ।

 पेरिस  प्र  के  सामान  का  निर्यात

 *86.  श्री  राजदेव  fag  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  यूरोपीय  जूता  ate  चमत्कार  महा  के  प्रतिनिधि  मंडल  के  अनुसार  जिसने

 हाल  ही  में  भारत  का  दौरा  fear  था  यूरोपीय  पथिक  समुदाय  fo  को  तैयार

 चमड़े  के  सामान  के  निर्यात  से  होने  वाली  wad  निकट  भविष्य  में  इस  देश  द्वारा  वहन

 किये  जाने  वाले  श्रतिष्वित  तेल  के  बिल  के  भुगतान  के  लिये  कौर

 यदि  तो  गत  दो  वर्ष  में  उपर्युक्त  वस्तुश्नों  का  कुल  कितना  निर्यात  gar  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :

 निकट  भविष्य  में  चमड़े  के  निर्यातों  में  पर्याप्त  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 गत  दो  वर्षों  में  जूतों  सहित  तयार  चमड़ा  तथा  चमड़ा  निर्मित  ata  के

 समग्र  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  है

 करोड़  रुपए  में  )
 क अ  अ  Oe

 1974-75

 फिटीएाएएएएएएए pe  EE  कन्नन हन  ee  ee  ee  ee  ee  ee  ee  te  ee  re  ee  ee  ee  ee  ee  ee  ee

 975-96  )  (aati

 60.85  45.09
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 Shri  Rajdeo  Singh  :  In  reply  to  part  of  my  queStion  the  Law  Minister  has'statef
 that  there  is  13225  for  ifcreasi  ng  export  in  the  Mzar  future.  May  I  know  the  basis  for  such  a
 hop:  ard  also  the  proportion  in  export  of  the  tiger,  crocodile  and  smake  skin  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  टाइगर  घड़ियाल  sife  खालों  के  अनुपात  बता  सकना  सम्मत

 नहीं  होगा  ।  परन्तु  यह  जानकारी  एकत्र  करके  दी  जा  सकती  है  ।  चमड़े  के  आयात  को  क्षमता

 को  बढ़ावा  देना  dare  चमड़े  की  क्षमता  पर  निसार  करता  है  ।  जूतों  के  निर्वात  के  आंकड़ों

 से  पता  चलता  है  कि  चमड़े  के  जूतों  का  निर्वात  वर्ष  1973-74  में  16.  78  करोड़े  से  बढ़

 कर  वर्ष  1974-75  में  30.56  करोड़  रुपये  हो  गया  चमड़े  की  निर्मित  दस्तूरों  का

 निर्वात  वर्ष  1973-74  में  6.17  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1974-75  में  12.83  करोड़

 रुपय  हो  गया  चमड़े  के  जूतों  का निर्यात  वब  1973-74  में  11.  30  रुपये  के  स्थान पर  17 46

 करोड़  रुपये  का  हुजरा  ।

 ShriRajdeo  Singh:  In  reply  to  5६00  partof  the  question  the  Law  Minister  has  stated
 an  +  ziven  statistics  that  in  the  yzat  1974-75  the  value  of  export  waS  Rs.  60°85  crores  wiereas  for
 the  10  monshs  of  1975-75  its  export  waS  worth  Rs.  45  crores  ant  9  lakhs.  Still  about  two
 months  are  12ftin  the  year,  But  these  figuresin  dicate  that  the  exports  during  1975-76  has  been
 less,  IN  spite  of  these  fizuresthe  Law  Minister  hopesthat  our  export  would  ittcrease  day  by  day.
 May  I  know  aS  to  how  it  woul’  be  possible  ?

 श्री  विश्वनाथ  ware  fag  :  यह  qt  आंकड़े  नहीं  हैं  ।

 maa  महोदय  :  उन्हें  इन  दो  महीनों  में  alae  निर्यात  की  उम्मीद  है  ——(31q

 Closure  of  Textile  and  Jute  Mills  in  Kanpur

 *37.  Shri  Caandra  Shailani  Will  the  Minister  of  Comumerce  be  pleased  to  State:

 (a)  Number  of  textile  an1  jute  mills  lying  closed  im  Kanpur  ;

 (b)  Whother  Gyvernment  propoSe  to  take  them  over  andifso,  by  what  time;  an4

 (c)  number  of
 Persons  to  be  provided  with  employment  on  reopening  of  these  mills  ?

 वाणिज्य  मंत्री  (To  डी०  पी०  :  इस  समय  कानपुर  में  एक  पटसन

 मिल  तथा  दो  वस्त्र  मिलें  बन्द  पड़ी  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  मिलों  का  अधिग्रहण  ग्रेड  बातों  पर  निर्भर  करता  है  वित्त

 को  प्रबन्ध  कुलशता  wife  जो  कि  मिलों  को  पुनः  शुरू  करने  के  लिये  ग्रावश्यक

 सरकार  इस  मामले
 में  कार्यवाही  कर  रही  है]न्नौर  मिलों  को  शीघ्रताशोघ्र  शुरू  करने  के

 प्रयास  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इन  मित्रों  में  कितने  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  जायेगा  यह  मिलों  के

 शुरू  किये  जाने  के  समय  अ्रावश्यकता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 Shri  Chandea  Shailani:  Muy  I  ka5w  the  date  on  wich  these  mills  were  clo  sed  and
 the  number  of  workers  working  there  before  closure.

 I  shall  also  like  to  kNow  wether  in  the  month  of  February  the  Chief  Minister of
 U.  hat  met  the  Union  Cymmerce  Minister  Shri  Chattopadhyaya,  In‘ustries  Minister  Shei
 Pai  ani  the  Finattce  Minister  Shri  Subramatiam  in  connection  with  the  reopening  of  these
 three  mills,  if  so,  w'iat  assurance  had  beet  given  by  the  Government  of  India  ?  What  is  the
 amount  of  arrears  to  be  realised  from  the  mill  owmers  in  respect  of  pay  etc.  of  workers  working
 inthese  m‘lls  ani  w'tat  steps  the  Government  have  takeN  to  realise  the  amount  and  by  what  time
 Payment  will  be  made  ?
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 प्रो०  डी०  पी०  :  इन  दो  मिलों  में  निम्नलिखित  संख्या  में  मजदूर  कार्य

 कर  रहे  हें  :

 लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल्ज  लिमिटेड  कक  ०००  2576

 UIT  वेस्ट  मिल्ज  ooeeroves  2666

 कुल  प्रभावित  श्रमिकों की  संख्या  5242  दूसरे  हम  उतर  प्रदेश  सरकार  से  भी

 सम्पर्क  बनाये  हूं भ्र ौर  कई  बार  वार्ता  हो  चुकी  है  ।  यह  संच  है  कि  मातनीय  faa  माननीय

 उद्योग  मंत्री  और  मैने  बातचीत  की  है  मैं  eel  ale  सभा  को  दिलाता  हूं  कि  शीघ्र

 ही  कोई  समाधान  निकल  आयेगा  ।  यहां  मुख्य  समस्या  प्रबन्ध  विषयक  है  क्योंकि  राज्य  सरकार

 इन  मिलों  का  प्रबन्ध  नहीं  सम्भाल  सकती  ।  कुछ  वित्तीय  कठिनाईयां  भी  हैं  पौर  हम  fra  मंत्रालय

 से  सम्यक  बनाये  हुये  हैं  ।  हमें  ara  है  कि  इन  मिलो  के  खुल  जाने  के  बाद  श्रमिकों  तथा  उनसे

 सम्बन्धित  अरन्य  समस्यायें  पर  भी  ध्यान  दिया  जा  सकेगा  |

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  माननीय  मंत्री  जी  क्या  यह  बतायेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश  के

 मुख्य  मंत्री  ने  हाल  ही  में  उन  से  तवा  वित  मंत्री  से  मुलाकात  करके  यह  प्राप् रह  किया  था  कि

 राष्ट्रीय  कपडा  निगम  इन  मिलों  को  अपने  अधिकार  में  लेले  कयोंकि  यह  केवल  5000  श्रमिकों

 का  ही  प्रश्न  नहीं  बल्कि  यदि  ग्रुप  ग्रस्या तरी  करमे  परियों  को  भ  श  मित  कहें  तो  यट  संजया

 10000  हो  जायेंगी  ।  यें  सनो  करमें वारो  fast  on  ata  भुज  का शिकार  हो  रहे  हैं  ।

 क्या  सरकार  ने  इन  मिलों  को  सरकारी  अधिकार  में  लेते  का  कोई  gear  fats  लिया  है  ।

 यह  मिलें  श्री  राम  रतन  गुप्त  को  नहीं  सौंपती  चहिये  aitie  उन्होंने  gt  बर्बाद  कर  दिया  है

 प्रो०  डी०  पी०  चड्ीफाध्या यं  जी  ati  उतर  प्रेस  के  ast  मंत्री  जी  ने  ऐसा

 अनुरोध  किया  है  ।  जेता  कि  मैंने  पढ़ले  कहा  है  कि  हन  इस  सम्भावना  पर  विवार  कराने  हैं

 जट्टां  तक  दूसरे  प्रश्न  का  सम्बन्ध है  तो  मेरा  यह  कहना  है  कि  जिन  लोगों  ने  इन  मिलों  को

 खराब  किया  हन  उत  लोगों  को  फ़िर  से  अधिकार  नहीं  देंगे  ।

 राषट्रीय  जुत  दें  हों  दारा  सामान्य  तथा  छोडे  किसानों  को  दिए  गए  ऋण

 *88.  थ्रो  भोगेन्द्र  झा  :  क्या  वित  मंत्री  राष्ट्रीय कत  gar  wer  बैकों  में  जमा  प्रत्याशी

 तथा  उन  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  लगों  के  बारे  में  23  1976  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या

 253  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  एवं  ग्रहण  बैंकों  ने  गत  वीत  वर्षो  में  सीमान्त  तथा  छोटे  किसानों  श्र

 ग्रामीण  दस्तकारों  को  राज्यवार  कितनी  राशि  के  arr

 उपरोक्त  प्रबंधन में  वरीय  व्याज  दर  योजना  के  ग्रा धार  पर  कमजोर  वर्गो ंके  कितने

 लोगों  को  ऋण  दिये  गये  ;  शर

 क्या  सारे  देश  को  इस  योजना  के  अन्तत  लाने  का  विचार  है
 ?

 राजस्व  गोर  बेकिंग  विभाग  के प्रप्रारों  राज्य  मंत्री  में  (7)

 सदन  के  पटल  पर  एक  वितरण  रखा  ar जा

 rea/ael
 रही  [taraz ¥ tar में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या

 Tao  टी०  104  2  ज  Og
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 थ्री  भोगेन्द्र  झा  :  विवरण  में बहा  गया  है  कि  सांख्यिकीय  सुचना  देने  की  वर्तमान

 में  ग्रामीण  शिरि पियों  जसे  विशिष्ट  समूहों  को  दिये  गये  बैंक  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  ग्रहण  से  आंकड़े

 एकत्र  करने  की  व्यवस्था  नहीं  यह  भो  कहा  गया है  कि  यद्यपि  विभेदी  ब्याज  दर  योजना  के

 इन  सरकारी  क्षेत्र
 के

 बैंकों
 के

 बनाया  ऋणों  की  स्थिति  सम्बन्धी  ses  प्राप्त  हुए  हैं  लेकिन  we

 तक  इस  विषय  में  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस

 समय  हम  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सूदखोरी  के  विरुद्ध  20  स्त्री  कार्यक्षम  के  are  aaa  चला  रहे

 हैं  ताकि  निर्धन  ग्रामीणो  पर  ऋण  को  कम  क्या  जा  सके  ।  सीमान्त  तथा  निर्धन  किसानों  को

 संरक्षित  ऋण  के  भ्रन्तगंत  लाना  अत्यन्त  श्रावध्यव  है  ।  बया  कारण  है  कि  वरीय  ब्याजदर  योजना

 को  देश  के  सभी  भागों  के  सभी  जिलों  में  लागू  करने  की  योजना  पर  विचार  नहीं  किया  गया

 ग्रामीण  शिल्पी  सामूहिक  रूप  से  सूदखोरों  के  चंगुल  में  हैं  कौर  इस  बारे  में  दो  राय  नहीं

 हो  सती  कि  उन्हे  ्राप्मनिभंर  बनाने  शर  meg  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिये  सहायता  की

 श्रावश्यघता  है  ।  बया  भविष्य  में  उनके  लिये  san  से  कोई  योजना  तयार  की  जायेगी

 वित्त  मंत्री  :  यह  इस  बात  पर  निभा  करता  है  कि

 बैंक  feat  ग्रामीण  क्षेत्र
 को  सुविधाएं  प्रदान  करते  हैं  ।  अभी  तब

 तो  बहुत  faa  क्षेत्र  में  ये  सुविधाएं

 उपलब्ध  थीं  ।  इसी  लिये  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  निबल  वर्गों  को  बेहतर  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करने के

 लिए  इम  ग्रमीण  बस  ५ खे,ल  रहे  हैं  ।  10  बैंक  पटले  हा  खोले  जा  चुके  हैऔर  31  से  पुर्व

 5  कौर  खोले  जाने हैं  |  प्ले  वर्ष  के  दौरान  30  से  35  कौर  बैंक  खोले  जाने  हैं  ।  वाणिज्यिक

 aa  तो  इन  सब  बातों  में  रुचि  नहीं  लेते  ।  इसीलिए  हम  वेक  पीक  ऋण  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने

 की  सोच  रह  हैं  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 fara}  बाजारों  में  भारतीय  कपड़े  की  खरीद  बंद  हो  जाने  का  खतरा

 *  89.  at  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  व्र प्पा  करेंगे  कि  3

 (=)  दया  विश्व  बैंक  मिशन  ने  चेतावनी  दी  है  कि  fara  के  बढ़िया  बाजारों  में  भारतीय

 सूती  que  की  खरीद  बन्द  हो  जायेगी  ;

 यदि  तो  इस  fay  के  लिये  मिशन  ने  ब्या  कारण  बताये  हैं  ;  शौर

 = इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिये  क्या  gen  उठाये  जा  रहे  हैं  ?  ि

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  पों०  :
 से  इस  विषय  में  विश्व

 बैक  से  कोई  औपचारिक  पोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।  विश्व  बैंक  दुबारा  की  गई  कुछ
 के हि  ि  है टिप्पणियों  के  बारे  में  कुछ  स्पोर्ट  थो  saa  में  छपी  ध्यान  में  भाई  है  ।.
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 12  1976  लिखित  उत्तर

 भारत  ste  ahaa  जनें गो के  जोव  व्यापारिक  समझौता

 *  90.  drat  पोती  कृत  :  क्या  ale
 क्य

 सस्ती  यह  बताते
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 r
 (*)  क्या  लिये टिक  कीइजए  में  प्रथम  विरज  अपत  क  ऐ  a  Scere  में  कई  दनो  में

 थ  क  क आर भारत  ग्रोवर  पश्चात  जक  के  fra  fart  सन पीते  पर
 हुस्त  कर

 किये  गये  थे

 (a)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  vara  (=r  वित्तीय  प्रताप  faz)  :  तता  (a).  एक  विवरण

 सभा  पटेल  पर  रवा  जाता  है  ।

 विवरण

 संशिलिश्ट  tat  के  See T  के  लिए  प्रश  सत्पात्र  को  स्थान  के  लिए  भारत

 जमात  पात्रो  गंग  एसयू  बौर  पं  युक्त  राष्ट्र  जि  कोस  करके कत
 के  जीव  रुक  करार  पर  12  1976

 को  हस्ताक्षर  हुए  ।

 परियोजना  के  लिए  ata  संबोध  गण  राज्य  बौर  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कम्प्रेसर  15

 प्रतिशत  घट  बड़  सहित  ऋत परा  50  लाख  जेत  माफ  प्रौढ़  7,35,000  अमरीकी को  डालर  मृत्य  के

 विशेषता  प्रशनज्नञष  सुतिया  अदात  करेगा  ।  भारत  सत्कार  WLC  के  परिचालन

 तथा  रब-रचाव  के  जिलें  मगो  दि  को  स्थानों  रूप  में  उपलब्ध

 कच्चे  सूँघा-स  धन  प्रौढ़  बनना  मिज  आवश्यक  ग्र  सारे  प्रंगरशातों  को  अवमान

 1,98,59,600  स्वयं  व्प्रवध्या  करेगी  ।  यह  परियोजना  रेशम  तथा  कजिन  रेशम  सिल  ATTA

 एवोसिएुपल
 द्वारा  क्रियान्वित  की  जरी  प्रौढ़  जो  वैज्ञानिक  तथा  सांयोगिक  अनुसन्धान

 परिषद्‌  की  सहकारी  भ्रतुसत्थान  ए  कोसिएशनों  में  से  एक  है  ।

 ग्रा वोग  विकास  के  लिए  स्वयं  तेजी  ए  में  ती-ए  वो  सीएएन  के  gals  कारियों  द्वारा  निर्यात

 *  091.  श्री  दादी  भूप रग  क्या  वाणिज्य  मस्ती  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  ‘wars’  विकास  स्वघंपेत्री  एजेंडा--एसीसी  के  कुड  पदाधिकारी

 त्या  इससे  सम्बद्ध  कु
 ड  अन्य  संगठ न  हाथी  दांत  तबा  पुस्तकों का  निर्यात  व्यापार  कर  रहे  कौर

 यदि  तो  उसको  क्या  ब्यौरा  है  ?

 वाणिज्य
 उं

 लय  में उप रंजो  (tr  विश्वास  ताप  faz)  तथा  हमारे  पास 2

 इस  समय  ड  कोई  जा  कारी  नहीं  है  हज  इसे  यह  पता  aa  सके  कि  क्या  उल्लिखित  zfatat  को

 कोई  पद  शिकारी  या  इससे  सत्र
 इ

 em  उगत  किसी  खोज  का  निर्वात  कते  रहे  हैं  इत  विजय  से

 सम्बन्धित
 जानकरी  शुक्र  की  जा  रही  है  ।

 काली  हवाई  ASST

 *  92.  को  Alo  के०  क्या  पर्यटन  य्रोर  नागर  विमानन  मत्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (®)  कातकर  garg  का  निर्माण
 इस  aaa  fea

 अवस्था  में  शर

 इसके  कतर  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है  ?
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 पर्यटन  शर
 नागर  दिभानन  मंत्री  राज  :  (#)  और  कालीकट  में  एक

 विमानक्षेत्र के  निर्माण  की  परियोजना  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  शामिल  की  गई  थी

 कालीकट  में  भूमि  का  अधिग्रहण  कर  लिया  गया  था  ौर  वहां  बाड़  भी  लगा  दी  गई  थी  ।  किन्तु  विमानन

 इंधन  के  मूल्यों  में  वृद्धि  से  हुई  परिचालन  लागत  की  बढ़ोत्तरी  तथा  अपने  विमान-बेड़े  की  तंग  स्थिति  के

 कारण  इण्डियन  एयर  लाइन्स  को  अपनी  योजनाओं  का  पुनरीक्षण  करना  पड़ा  कौर  कारपोरेशन  ने  अपने

 अप  को  पंचवर्षीय  योजना  में  कालीकट  के  लिये  परिचालन  करने  में  असमथ  पाया  |  नागर  विमानन  के

 महानिदेशक  ने  जिन  9  मार्गो  पर  अनुसूचित  परिचालकों  को  परिचालन  का  जाफर  दिया  है  उनमें  बम्बई

 कालीकट-कोचीन  भी  एक  है  ।  एक  या  दो  अनुसूचित  परिचालकों  ने  इस  माग  के  लग  में  अपनी

 दिलचस्पी  जाहिर  की  है  तौर  उनका  श्रीचंदन-पत्र  विचाराधीन  है  ।  कालीकट  के  समीप  एक  निजी  हवाई

 टी  का  इन  परिचालनों के  लिये  सुधार  करने  का  प्रस्ताव है

 ~

 पय  का  मूल्य

 *  93.  ्रो  नरेन्द्र  कुमार  साँघी  :  गया  मन्त्री  ag  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 क्या  देश  में  श्रीपति-स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  आवश्यक  seal के  मूल्यों  में  गिरावट

 जाने  कौर  बहुत  तेजी  से  बढ़  रही  मुद्रास्फीति  के  रुक  जाने से  पये  के  मुख्य  में  वृद्ध
 कर्ड a. फ्  e

 सर्दी  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  ग्रोवर

 क्या  श्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  भी  दो  वेष  पूर्व  की  स्थिति  की  तुलना  में  रुपये  के  मूल्य  की

 स्थिति  में  सुघार  gat  है
 ?

 वित्त  मंत्रो  सी ०  सुब्र
 :  और  रुपये की  प्रान्तारिक तय  शक्ति  अखिल

 भारतीय  श्रमिक  वर्ग  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  (1960-100)  के  अनुसार  झांकी  जाती  है  ।

 1975  जिसके  अन्त  में  प्रापत-स्थिति की  घोषणा  की  गई  1960  के  मूल्यों  के  अनुसार  पए  की

 wa  शीत  30.4998 थी  जो  1976 में  बढ़  कर  33.  56  पैसे हो  गई  |

 यह  जरूरी  नहीं  कि  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  मंडियों  में  रुपए  के  मुख्य  में  रुपए की  श्रात्तरिक  तय

 शीत में  होने  व  ले  परिवर्तनों  के
 र  ही  घट-बढ़  पए  की  विनिमय  दर  पर  विदेशी

 विनिमय  बाजारों  में  होने  वाली  घटनाओं  तथा  विनिमय  प्रणाली  का  भी  प्रभाव  पड़ता हैं  ।  25

 1975  से  अपनाई  गई  विनिमय  दर  प्रणाली  का  उ  ्य  श्रान्तारिक एवं  वा  दोनों  प्रकार  की  घटनाश्रों  को

 देखते  हुए  रुपए  की  विनिमय  दर  में  समायोजन करना  हैं  ।  तदनुसार  भारतीय  ford  बैक
 ने

 पौं
 ०  स्टिंग

 की  बिक्री  कौर  खरीद  के  लिए  1976 को  17.  15.0  की  मध्यम  दर  निर्धारित  की  नह

 1974 की  18.  80  रुपए  की  दर  से  अपेक्षाकृत  कम  है
 |

 टाटा  समिति का  प्रतिवेदन

 *  94.  कृष्ण  चन  :

 थी  निकाय  fret :

 क्या  पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  नामक  विमानन  सम्बन्धी  टाटा  समिति  ने  झपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  ate
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 यदि  तो  उसमें  क्या  सिफारिश  की  गई  हैं  ate  उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या

 कायवाही की की  गई  है  ?

 aes  फिर  नागर  दिशा  मंत्री  (  श्री राज
 :  न्हीं

 एक  जिसमें  समिति  की  मुख्य-पुण्य  सिफारिश  दी  गयी  संलग्न  हैं  ।  समिति

 को  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 विवरण

 (1)  संगठन

 नागर  विमानन  विभाग  का  नाम  बदल  कर  उसे  विम नन  प्राधिकरण दी  की  संज्ञा  दी  जौ

 परन्तु  उसकी  एक  सरकारी  विभाग  के  रूप  में
 विंमान

 समस्त
 सं

 देवानीक  तथा  कार्यात्मक  विशेषता एं

 ही  बनी  रहेंगी  ।

 (2)  कर्मचारी  वर्ग

 विभिन्न  सम्बन्धित  राजनीति  संदर्भो  के  प्रतिनिधियों  से  पहले  विचार-विमर्श  करके  तकनीकी

 कार्यों  में  लगे  नागर  विमानन  विभाग  के  समस्त  रा  जसप्रीत  अधि  कारियों  के  लिए  नागर  विमानन  सेवा  नाम

 को  एक  नई  सेवा
 का

 सृजन  किया  जाए
 |

 (3)  प्रशिक्षण  तथा  लाइसेंस  देना

 वाणिज्यिक  विमान  चालकों  के  प्रारम्भिक  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  केन्द्रीय  उड़ान  प्रशिक्षण

 स्थापित  किया  जाए  तथा  नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  उसका  परिचालन  विधा  जाए  ।  safe  इस

 प्र शिक्षणालय  का  स  स्थापन  काय  सम्पन्न  उड़ान  वालों  के  स्तर  में  सुधार  करने  के  लिए

 अधिक  तत्काल  उपाय  करने  श्रावश्यक  जो  कि  विमान  चालकों  को  निजी  विमान  चालक  लाइसेंस

 पी०  स्तर  तक  प्रशिक्षण  देना  जारी  रखें  ।

 (4)  इलाहाबाद  स्थित  नागर  विमानन  प्रशिक्षण  केन्द्र
 को

 विमान  यातायात  नियंत्रण  (Yo

 Yo  और  इलेक्ट्रॉनिक्स  से  सम्बन्धित
 तमंचा  रियों

 को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  wie  अधिक  gag
 किया  जाये  तथा  उसका  श्राधनिकीकरण  किया  जाए  ।

 (5)  उड़ान  निरीक्षण

 नागर  विमानन  के  महानिदेशक  द्वारा  एयर  लाइनों  के  उड़ान  कार्मिकों  की  किये-दक्षता  की

 स्वतन्त्र  जांच  करने  की  एक  प्रणाली  चालू
 की  जाए  कौर  इस  प्रयोजन  के  लिए  नागर  विमानन  विभाग  के

 विमान  सुरक्षा  पक्ष  के  भाग  के  रूप  में  एक  उड़ान  निरीक्षण  निदेशालय  का  सृजन  किया  जाए  |

 (6)  दुर्घटनाओं  को  जाँच  तथा  विमान  सुरक्षा

 गम्भीर  दुर्घटनाओं  की  जांच  के  काय  को  dea  शर  नागर  विमानन  मन्त्रालय  में  एक  दुर्घटना

 जांच  को  हस्तान्तरण कर  दिया  जाए  जो  सीधे  भन्ती  महोदय  को
 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करे  ।

 विमान  दुघंटनाओं  की  जांच  करने  के  लिए  आयोग  तथा  नागर  विमानन  के  महा  निदेशक  द्वारा

 झनुसरण थि  की  जीने  प्रक्रिया  का  निर्धारण  श्रतुमोदन  गम्भीर  दु्घंटनाश्रों  से  सम्बन्धित
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 रिपोर्टों  का  विश्लेषण  तबा  मूल्यांकन  दुर्घटना  जांच  प्रयोग  तथा  विमान  सुरक्षा  निदेशालय  के

 कार्यचालन  का  मूल्यांकन  करने  ग्रोवर  विमान  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  परामर्श  देने  के

 लिए  एक  छोटी  सो  उच्चाधिकार  समिति  नियुक्त  को  जाए  ।

 (7)  विमानक्षेत्र

 नागर  विमानन  विभाग  को  भारत  के  समस्त  सिविल  विमान  क्षेत्रों  को  व्यापक  रूप  से  पुनरीक्षण

 करना  चाहिए  तथा  निर्माण  ale  विकास  का  एक  विस्तृत  क्रमबद्ध  कार्य कम  करना  चाहिए  जिसके

 लिए  विभाग  को  एक  संगठित  विमान  क्षेत्र  निजता  कक्ष  की  स्थापना  करनी  चाहिए  |

 सरकार  को  यह  सुनिश्चित  करने  के  कार्य  को  परम  अ्रप्रता  प्रदान  करती  चाहिए  कि  भारत  में

 समस्त  विमान  क्षेत्रों  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  र  बड़े  विमान  क्षेत्रों  पर  श्रुति-शमन  सेवाएं  cater

 खप  से  उपकरणों  से  सुसज्जित  उनमें  कर्मचरियों  की  संख्या  पर्याप्त  हो  तथा  वे  सुशिक्षित  शनि-शमन

 सेवाएं  हीं  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  fear  न  व  निर्माण  का  ag  भविष्य  में  एक  विज  युज़िक

 एवं  विद्युत  इंजोनियरी  पक्ष  द्वारा  किए  जिसका  गठन  नागर  विमानन  विभाग  के  ही  म्त्तभंत  किया

 जाए  ale  जिसका  pert  अ्रयीक्षक  त्भिपन्ता  के  पद  को  वरिष्ठ  निदेशक  होवे  ।

 (8)  नागर  विमानन  सलाहकार  बो

 नागर  विमानन  सम्बन्धी  नीति  तवा  प्रशासन  के  सम्त  मामलों  पर  सरकार  को  परामर्श  देने  के

 लिए  प्रेमी  ate  नागर  विमानन  सवाल  के  सचिव  को  अध्पज्षता  में  एक  नागर  विमान  तल

 बोड़  का  गठन  किया  जाए  ।

 एयर  इंडिया  का  विस्तार  कार्य  कम

 *  95.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  WA  आर  नागर  विनत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि

 क्या  एयर  इंडिया  श्र  प्रतीक  बोइंग  जम्बो  जेट  विमान  खरीदते  के  झपने  कार्यक्रम

 का  विस्तार  करने  के  प्रश्न  पर  पुनर्विचार  कर  रह  है  ;  म्यार

 यदि  तो  इसके  तथ्य  क्या  हैं  कौर  इ  कारण  क्या  हैं  ?

 r पंत  ale  नागर  जीना  AT  (tl  राज  व  x  :  ate  (a).  एयर  इंडिया  की

 पांचवीं  योजना  के  प्रारूप में  rar  चौड़ी  बाडी  वाले  जब-नालीक  Tah  हो  अरी  a  io  व्य  जर्व

 है  ।.  इनमे ंसे  एक  विमान  feqeqe,  1975  में बदीदश जा  चुका  है  ।  इती  प्रकार  के

 एक  ate  विमान  की  खरीद  का  प्रस्ताव  इस  समय  कारपोरेशन  के  विवादातीत  है  ।

 भारत  शौर  ईराक  के  बीच  विमान  सेवायें

 *og.  श्री  हरि  सिंह  :  क्या  Tiza  झोर  नागर  विसात  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे

 कि

 क्या सरकार को  इस  बात  की  जानकारी है
 फि  ईराक  fest  तजा  जस्तई  ने

 े  भारतीय

 तथा  Wide
 नगरों  र  बगदाद  के  बीच  सच्  441  Alan  विनति  fart  चाहता  शरीर
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 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 परप  ate  नागर  जिवित  पदो  राज  जो  ईरानी  एयरवेज
 ने  जो  दिल्‍ली  में  समाप्त  होने  वाली  एक  साप्ताहिक  केवा  परिचालन  कर  रहे  प्रारम्भ  में  भारत

 के  लिये  दूसरी  अ्रावृत्ति  के  लिये  अनुरोध  किया  था  ।  बाद  में  उतने  बरमान  बगदाद-दिल्ली  छपवा

 को  बैंकाक  कौर  कुम्रालामपुर  तक  विस्तार  करने  का  अ्रतुरोत्र  जो  1-4-1976  से  वो  इंग

 727  तथा  बाद  में
 5-7-1976  से  दारा  परिचालित  होगो  :

 सरकार  इन  मामों  पर  विवार-विमर्श  के  लिये  नागर  विमानन  के  एक

 मण्डल  को  ईराक  भेजने  के  बारे  में  विचार  कर  रहो है  |

 श्रेयस्कर  तथा  wa  विभागों  के  कम  वासियों  को  अतिरिकत  वेतन  का  भूगतान

 *  97.  थ्रो  इरादा  दे  संदेश  :
 क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्रालय के  प्रतिशत  प्राय कर  तथा  अनप  वि  मार्गों  के  कामना  रियों  को  सराहनीय

 काय  करने  के  लिए  एक  महीने  के  मूल  वेतन  के  भूगतान  की  मं  जूरी दे  दी  गयी  है  ;

 इसस  प्रत्येक  विभाग  के  किस-किस  श्रेणी  के  तमंचा  रियो  को  लाभ  कौर

 क्या  कोई न्यूनतम  weary  निर्धारित  की  गई  हैं

 राजस्व  श्री  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मरीजों  ):  ate

 सराहनीय  काम  करने  के  लिये  झ्रायकर  कौर  oer  राजस्व  विभागों  के  सभी  कर्म  चोरियों

 जिनमें  वित्त  मंत्रालय  के  राजस्व  पक्ष  में  काय  करने  वाले  कें  चारी  भी  शामिल  एक  महीने

 का  मूल  वेतन  दिये  जाने  के  रादेश  दिये  गये  हैं  ।

 आयकर  विभाग  में  यह  इनाम  करे  चोरियों  को  मिलेगा  जो  1-10-1975  से

 75  तक  को  अवघि  में  डिपो  पर  थे  ।  यह  सवत्री  मोहे  तौर  पर  स्वेच्छया  झ्ाय।धन  प्रकटन  योजना

 की  अवधि  के  ग्रनुहन  है  ।  सोमा  केन्द्र  उत्पादन-गुणक  are  नारकोटिक  विभागों  में  रहे

 इनाम  उत  मचा  क्यों को  मिल  जिन्होंने  तस्करों  को  नि  रोज-तजरबे दी  चालू  को  जाने  को  ता  री
 17  1974  से  31  जनवरी  1976  तक  की  श्रवण  के  जांच  कम  से  कम  10  मानते  की

 अवधि  के  लिये  ड्यूटी  अंजाम  दी  होगी  ।  यह  इनाम  उन  कर्मचारियों  को  नहीं  मिलेगा  जो

 मुरत्तिब  थे  ग्रंथ  जिनको  सेवानिवृत्ति  के  नोटिस  दिये  जा  चुक  थे  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कें  बारियों  को  मं डु गाई  भ  ते  का  भुगतान

 ¥99.  श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  क्या  वित  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों
 को  मूं  गाई  भत्ते  को  छड़ी  किस्त  का  भुगतान  कर

 दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इसका  भुगतान  कब  तंक  कर  दिया  जायेगा  ?

 faa  मंत्रालय  में  उससे जी  (stat  सुशीला  शौर  हाल  के  महीनों  में

 उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  तेजो  से  गिरावट  way
 है

 और  नरोत्तम  उपलब्ध  संकेतों  के  अनुसार
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 1975,  1975  कौर  1976  के  मासिक  सूचकांक ही  नहीं  बल्कि  12

 महीने  का  औसत  भी  320  के  अंक  से  नीचे  शिर  गया  ।  मामले  पर  इस  पदम  में  विचार  करना

 होगा  ।  सरका  र  अंतिम  निर्णय  लने  से  पहले  कामना  रियो  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  करेगी  ।

 fara  बेक  से  ऋण

 *  100.  श्री  पी०  गंगादेव  :  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  के  लिए  ऋण  प्राप्त  करने  हेतु  हाल  ही  में  विश्व  बैंक  के  साथ  कोई  बातचीत

 हुई  है  ;

 यदि
 तो  तत् संबंधो  मुख्य  बातें  हैं  ;  कौर

 विश्व  बैंक  ने  भारत  को  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  wa  तंक  कुल  कितने  ऋण  दिये

 वित्त  मंत्री  सी०  कौर  .  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ
 के  साथ  26

 1976  2१  करोड़  डालर  के  एक  ऋण  करार  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  इस  ऋण

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  में  पंजीऋत  सरकारी  शौर  गैर-सरकारी  दोनों  क्षेत्रों  में  चुने

 प्राथमिषता-प्राप्त  sant  के  लिए  कच्चे  माल  ,  संघटकों  तथा  फ़ालतू  पुर्जों  का  आयात  किया  जाएगा  ॥

 ऋण पर  कोई  ब्याज  नहीं  बल्कि इस  पर  केवल  एक प्रतिशत  के  3/4  की  वार्षिक

 दर  से  सदा  प्रभार  लगेगा  MIT  यह  ऋण  10  ae  की  रियायती अवधि  सहित  5.0  वर्षों में  वापस

 चुकाना  होगा  ।

 विश्व  बैंक  ge  चालू  वर्ष  में  भारत
 को

 अरब  तक  कुल
 8  170

 लाख
 डालर

 के

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास संघ  ऋण  कौर  1000  लाख  डालर  का  एक  विश्व  बैंक  ऋण  दिया  है
 ।

 हथकरघा  उद्योग  के  लिए  एक  पथक  विकास  आयुक्त
 की

 नियुक्ति

 *4  414.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सखी  :  कया  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  का  करेंगे  कि
 :

 क्या  हथकरघा  Cae  के  लिये  एक  पृथक  विकास  ध्रायमत च्  नियुक्त  कर  दिया  गया  है  ;.

 यदि  तो  श्रमायुक्त  के  क्या

 उसने  बुनकरों  को  कया  संरक्षण  दिया  ?

 वाणिज्य  aaa  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी

 तथा  हथकरघा  विकास  झायुबत कि  अनन्य  रूप  से  हथकरघा  क्षेत्र  विशेषतः

 उसे  पुनः  सशक्त  बताने  तथा  उसका  विकास  करने  पर  ही  ध्यान  देगा  ताकि  हथकरघा  बुनकर

 को  लाभ  २ झ्र  वह  बाजार में  प्रभावी  रूप  से  प्रतियोगिता कर  सके  |

 विकास  की  योजनाश्रों  का  कार्यान्वयन  सरकारों  तथा  केन्द्र  वित्तीय  संस्थानों  के

 साथ  fax  घर  eure  i  विकास  झा यु बत  अपेक्षित  समन्वय  सुनिश्चित  करने  के  लिये  केन्द्र

 के  रूप  में  कार्य  करेगा  ।
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 लिखित  उत्तर

 सरकारी  उपक्रमों  में  भर्ती  के  लिए  नियुक्ति  समति

 445.  श्री  राज  राज  सिंहदेव  :
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  उपायों  में  भर्ती  के  लिए  एक  केन्द्रीय  नियुक्ति

 भरण  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बात  क्या  हैं  ;

 इसे  सब  तक  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-वित्त  मंत्री  (siterat  सुशीला  कौर

 सरकारी  क्षेत्र  की  नई  प्रबन्धकीय  कार्मिक  नी  ति  के  अ्न्तंगत  सरकार  ने  एक  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल

 बनाया  है  ।  इस  चयन  मंडल  को  बीमा  कौर  बैंकिग  के  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  छोड़कर  केन्द्रीय  सरकार

 स्वामित्व  में  या  प्रबन्धाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  जितने  भी  उद्यम  उनमें  भ्रंश का  लिक  तथा  पूर्णकालिक

 अध्यक्षों  और  प्रबन्ध  निदेशकों  की  नि  युक्ति  हेतु  व्यक्तियों  के  चयन  करने
 की

 जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  ।

 सभी  पूर्ण  कालिक  अधिशासी  निदेशकों  के  चयन  के  मामले  में  प्रशासनिक  मंत्रालय  चयन  समितियां

 गठित  जिनमें  सरकारी उद्यम  चयन  मंडल  का  भी  एक प्रतिनिधि होगा  ।  बोडें  के  स्तर  से

 नीचे  के  सभी  पर्दों  पर  नियुक्तियां  करने  की  शक्तियां  उद्यमों  के  बोर्डों
 को

 दे  दो  गई  हैं  ।  किन्तु  तीसरे

 स्तर के  पदों  wait  महा प्रबन्धकों  के  सलेक्शन  में  सरकारी  उद्यम  चयन  मण्डल  के  सचिव को  भी

 चयन  प्रक्रिया  शामिल  किया  जाएगा  ।  बोड़े  स्तर  से  नीचे  के  सभी  पदों  के  लिए  उद्यम

 आवश्यक समझे  सरकारी  उद्यम  कार्यालय में  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल॑  के  सचिवालय में  रखे  गए

 डेटा  बैंक  से  उपयुक्त  नाम  प्राप्त कर  सकते  हैं  कौर  अन्य  श्रावेदन-कर्ताशं
 तथा  उद्यम  के

 वारों  के  साथ  उन  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  |

 इस  प्रकार  विभिन्न  सरकारी  उद्यमों  में  बो  स्तर  के  शोष  पदों  के  लिए  पटवारियों  का  चयन

 करने  हेतु  एक  केन्द्र कृत  भर्ती  प्रणाली  अपनाई  गई
 ।

 स्तर  से  नीचे  के  पदों  के  लिए  कोई

 एसी  केन्द्र  हत  भर्ती  प्रणाली  नहीं  है  कौर  उद्यमी  को  दी  गई  शक्तियों को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसी

 कोई  प्रणाली  स्थापित  करने  का  विचार  भी  नहीं  है  ।  किन्तु  बोर्डे  स्तर  से  नोचे  के  पदों  के  लिए

 सेलेक्शन  के  सम्बन्ध  में  उद्यमों  के  बोर्डों  से  यह  अपेक्षा की  गई  है  कि  वे  सरकारी  उद्यम  चयन

 मंडल द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  वाले  मुख्य-मुख्य  ant  निर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  छानबीन

 )  कौर  चयन  के  लिए  आवश्यक  प्रबन्ध  करेंगे  ।

 हमीरपुर  जिले  में  में  होती  देवी  ate  ong  में  पंजाब  निदान  ae  की  ait

 का  खोला  जाना

 446.  श्री  नारायण  चन्द्र  परादार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ड्रोन  प्रदेश  के  हमी  कपूर  जिले  के  लिए  लीड  पंजाब  नेशनल  बैंक  ने  हमी

 पुर  जिले में  (1)  तौनी  देवी  कौर  (2)  og  में  नयी  शाखाएं  खोलने
 की

 योजना  बनाई  कौर

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  रिज  बैंक  साफ़  इंडिया  द्वारा  उपेक्षित  लाइसेन्स

 कब  तक  जारी कर  दिये  जायेंगे  धौर  ये  शाखायें कब  तक  खोल
 दो  जायेंगी  ?
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 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुतार  हों

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  सुचित  किया  है  कि  हिमाचल  प्रदेश के  हमीरपुर  जिले  के  टोनी

 देवी  कौर  जा  हु  में  झ्र पनी  शाखाएं  खोलने  के  लिए  पंजाब  नेशनल  बैंक
 को

 ऋतुमति
 दी  जा  रही  है  ।  प्राशि

 है  ये  कार्यालय चाल  वर्ष  में  खल  जायेंगी

 फ्लाइंग  क्लबों  को  सहायता

 447.  श्री  fara  नाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  Wat  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 प्रशिक्षणार्थियों

 के  लिए  प्रशिक्षण  कार्य  में  कमी  करने  के  लिये  उद्देश्य

 से  देश  में  वालों  को  कोई  UH  रुद्दायता  देती
 हैं

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों में  वर्षवार  ऐसी  कितनी  सहायता  दी  गई  हैं  ;

 क्या  ae  प्रशिक्षण  रोजगाररोन्मब  न  है  श्र  इसक  परिणामस्वरूप  भारीਂ  खर्चे  के

 बावजूद  प्रशिक्षित  fara  चला  बेरोजगार  रह  जाते  हैं  ;  तौर

 यदि हा ं[,  तो  नया  सरकार  का  विचार  इन  बलों  के  प्रति  अपने  दृष्टिकोण में
 में  परिवर्तन

 करने  वा  है भ्र ौर  उग्र  रिकी  अपेक्षा  अधिक  लाभदायक  बनाने  का  ह ै;

 और  नागर  दिल् ला नन  मंत्री  राज  बहादुर  )  नही ं।

 भ्र वधि  दिया  गया  श्रुत दान  राज  होय  सहायता

 3-72 से  28-2-73  22,  05  लाख  रुपये

 3-73 से  28-  2-74  16.93  लाख  रुपये

 1-53-74 से  28-  2-75  14.  11  लाख  रुपये

 लि

 फ्लाइंग  बलों  में  दिये  जाने  वाले  प्रशिक्षण  का  मूल  उद्देश्य  देश  के  युवा  वग  में

 निक  ने  प्रति  अभिरुचि  उत्पन्न  करना  है  ।  पर्त  उनमें  एसे  व्यक्ति  जो  विमानन  को  st  अपने

 रोजगार  के  रूप  में  अपनाना  चाहते  वे  वाणिज्यिक  विमान चाल वा  लाइन्स  का  प्रशिक्षण  लेते  हैं  ।

 इस  र/मय॑  लगभग  200  वाणिज्यिक  विमान  चालक  लाइसेंसधारी  बे  रोजगार  हैं  सरकार  न॑  उन्हं

 रोजगार  दिलाने  में  रिहायशी  वे  रूप में  निम्नलिखित  उपाय  किये
 है

 (1)  नागर  विमानन  विभाग  में  सहायक  विभानक्षेत्र  झधिवारी  के  सीधे  भर्ती नियमों

 में  संशोधन  कर  दिया  गया  है  we  वाणिज्यिक  विमान  चालक  लाइसेंस  को  एक

 स्वी वा यं  पता  के  रूप  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ।

 (2)  इंडियन  एयरलाइन्स  तथा  ह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  जहां  कहीं

 सम्भव  हो  बेरोजगार  वाणिज्यिक  विमान  चालकों  का  उपयोग  करें  ।

 (3)  राज्य  सरकारों से  wag  किया  गया  हूं  कि  वे  जहां  कहीं  सम्भव  हो  पने  भ्र धी

 नियुक्तियों  के  वाणिज्यिक  विमान चा लंक  लाइसेंसधारियो ंपर  विचार  करें  ।
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 सरकार  ने  अपने  दृष्टिकोण  का  पुनरीक्षण  किया  है
 ।

 जब  फ्लाइंग  क्लबों  में  केवल

 निजी  विमानचालक  लाइसेंस  स्तर  तक  के  लिये  ही  उड़ान  wera  दिया  जाता  हूँ  ।

 [Circulaticn of  Curxency  Notes

 448.  Dr.  Lexminarayan  Pardeya  Will  the  Minister  of  Finance  \be  pleased

 to  State  :

 (a)  Whether  circulaticn  of  currency  Motes  Fac  gone  up  from  132°56  croreS  to  6402.
 crores  at  the  enc.  cf  Jenuary.  1076  5

 (5)  whether  the  numter  of  cur!  efcy  notcs  has  Similarly  increase  from  96°24  crores  to

 6408°S4  crores;  anc

 (c)  if  sc,  wretker  this  Tas  fac  cn  acverce  zffe  cn  the  trace  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  C.  Subremanizm)  (a)  &  (b).  Notes  in  circulaticn
 Ceclinec  by  Rs.  47°29  creres  over  the  week  enced  January  30,  1976.  while  they  Gic  shcw  ariSe
 of  Rs.  132°  56  crores  int  the  week  encec  Fetruary  6,  1976,  wheN  outstan“itg  notes  in  circulaticn
 Stood  at  RS.  6402°68  crores.  Similarly  tctal  nctes  issvcc  wh  ick.  declined  ty  Rs.  49°05  crores
 during  the  last  week  1  January  1976,  increasec.  1  y  Rs.¢6*24  crcresin  the  subsequent  week  and

 Stood  at  Rs.  6408°94  crores  aS  cM  Fetruary  6,  1976.

 (c)  Currency  notes  form  cnly  a  part  of  mc  Ney  supply  with  the  public.  Week  to  week
 variations  in  the  volume  of  curreNcy  Notes  उ  circulatic  n.  therefc  re,  searcely  affect  the  price  level
 ortrace.  Itis  oMly  asustainec  increase  or  GecreaSeintctal  mcNey  sup‘ply  that  affects  price  level
 trae  etc.  tcgether  with  other  factcrs,  such  as
 ability  of  gooCs  end  price  exPectatic  715  iN  geNeral.

 the  velccity  ofcirculation  of  money,  the  availat-

 कलकत्ता से  waite  उड़ानें

 *449.  श्री  fr  रंजन  दास  मुंशी  :  कया  quad  ate  नागर  विमान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  विशेष  रूप  से  कलकत्ता  से  पुत्र  की  शोर  are  वाली  wea

 उड़ानों  की  संख्या  बढ़ाने  झ्र ौर  नयी  टर्मिनल  इमारत  तथा  हवाई  ass  का  उपयोग  करने  के  लिये

 कोई  प्रयास  किये  हैं  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  कौर

 सरकार  किन  कारणों  से  कलकत्ता  हवाई  अं डड नभ  से  एयर  इण्डिया  के  जेट  विमान

 wer  में  wang है  ?

 फ्यंटन  कौर  नागर  दिखाना  मंत्री  :  कौर  जी

 कलकत्ता  से  होकर  जाने  वाली  उड़ानों  की  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 है  ।  जब  भी  विमान  सेवाओं  के  विपक्षीय  करारों  के  अंतगर्त  माग  अनुसूची  पर  वार्ता  होती  है  ।

 करता  को  अवश्य  ही  एक  प्वाइंट  के  रूप  में  जाफर  कपि  जाता  है  ।  इस  समय  एयर  इंडिया  तथा

 इंडियन  एयर  लाइन्स  वे  अतिरिक्त  बंगला  देश  ब्रिटिश  रायल  नेपाल  एयरलाइन्स

 स्केंडिनेवियन  एयरलाइन्स  थाई  एयरवेज़  शर  बर्मा  द्वारा  कलकत्ता

 से  होकर  जाने  वाली  उड़ानों  का  परिचालन  किया  जा  रहा  है  ।  1976  से  एरो फ्लोट  को

 कलकत्ता  से  दोनों  दिशाओं  में  जाने  वाली  सेवाओं  का  प्राधिकार  प्रदान  किया  गया  है  ।
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 qa  की  ate  जाने  वाली  उड़ानें  कलक  ता
 से

 मती
 टोकियो  कौर  झ्रोसाका  से  सम्बन्धित  हैं  ।  एरो फ्लोट  को  मास्को  से  कलकता  कौर  वहां  से  कुआलालम्पुर

 सिंगापुर  के  लिये  परिचालन  अधिकार  दिया  गया  है  ।

 एयर-इंडिया  का  1976  से  पश्चिम  के  लिये  द्वारा  कलकत्ता

 से  प्रारम्भ  होने  वाली  ।  समाप्त  होने  वाली  सेवाओ  के  परिचालन  का  प्रस्ताव  है  ।  जहां  तक  कलकता

 होती  हुई  विमान  सेवाओं  का  प्रश्न  पांचवें  बोद  विमान  को  भारत  ग्रास्ट्रेलिया

 मागं  पर  चलाने  का  प्रस्ताव  इस  समय  एयर-इं  fear  के  पास  कलकत्ता  के  लिये  परिचालन

 हेतु  कोई  अतिरिक्त  क्षमता  उपलब्ध  नहीं  है  ।  तथापि  बम्बई  में  समाप्त  होने  वाली

 किसी  वर्तमान  बोझ ग  747  सेवा  के  कलकत्ता  तक  के  विस्तार  के  प्रश्न  को  एयर-इंडिया  द्वारा  उच्च

 प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  झ्ौरः  इसके  1  1977  तक  कार्यान्वित  होते  की  ar  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  में  होटलों  का  निर्माण

 *450.  श्री  वीरभद्र  सिह  :  क्या  पर्यटन  शरीर  नागर  विमानन  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  सरकारी  क्षेत्र  में  कितने  होटल  कहां-कहां  खोले  जायेंगे  ;  ग्रोवर

 )
 प्रत्येक  होटल  पर  अमानत  कितनी  लागत  जायेगी  ?

 फ्लैट  कौर  नागर  विमान  मंत्रालय  में  cree  मंत्री  सुरेद्र  पाल  fag)  कौर  (a).

 वालू  वितीय  वर्ष  1975-76  के  दौरान  भारत  ote  विकास  निगम  जो  कि  एक  सरकारी

 उद्यम  300  लाख  कौर  160  लाख  रूपये  भ्र तु मानित  लागत  से  क्रमश  कलकत्ता  कौर  कोतवाल

 में  दो  नय  होटल  चालू  किये  हैं  ।  एयर  इंडिया  के  एक  ग्रधीनस्थ  होटल  कार्पोरेशन  ग्राफ

 इंडिया  ने  भी  690  लाख  रूपये  की  अ्रनमानित  लागत  से  बम्बई  में  एक  होटल  का  निर्माण  पूरा

 कर  लिया  है  ।

 Export  of  Onions

 451.  Shri  Bhagirath  Bhanwar  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleaSed  to

 State  5

 (a)  the  names  of the  countries  to  wiiich  onions  ate  exporteiat  present  ani  the  am  unt  of

 foreign  exchange  earned  thereby  during  the  last  year;  and

 (b)  the  salient  features  of  the  scheme  if  any  formulate!  for  iMcreasing  the  production  of

 onion  in  view  of  its  foreign  trade  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap

 Singh)

 (a)  Tne  majorc  oumtries  to  which  onioM  were  exported  during  1974-75  are  Malaysia,  Singa-

 pore,  Dubai,  Kuwait,  Iran,  Bedrein  Is,  Quatar,  Nepaland  Mwritins.  an  {the  export  realisa~

 tions  during  the  year  amounted  to  Rs.  534°33  lakhs.

 (b)  No  Schemes  have  been  formulated  for  incresing  the  Production  of  onions  by  Central

 Government.

 Hotel-cum-Cottage  Complexin  MadhyaPradesh

 Shri  G.  C,  Dixit  Willthe  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  be  pleased
 452.

 to  State  :

 a)  wiether  In  tia  Tourism  D:velopm2nt  C  »rporation  h  as  So  far  delayed  the  work  regard-

 ing  Setting  up  of  a  hotel-cum-cottage  complex  in  Madhya  Pradesh;  an
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 (b)  if  so,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  State  in  the  Minigtry  of  Tourigm  and  Civil  Aviation  (Shri
 ‘Surendra  Pal  Singh):  (a)  &(b)  The  Intia  Tourism  Development  Corporaticn  has
 approached  the  Government  of  Mathya  Pradesh  for  allotment  of  a  suitable  site  for  construction
 of  amotel  at  Bhopal.  Tie  matter  is  unter  correspon“eNce  with  the  State  Government.  Work
 of  preparation  of  a  feaSibility  Study  has  beeN  initiated.

 Aircraft  sold  by  Government

 453-  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil
 Aviation  be  pleased  to  State

 (a)  the  number  of  aircraft  sold  by  Government  during  1972-73,  1973-74  and  1974-75
 which  were  considered  unserviceable,  the  names  of  firmS/parties  to  whcm  they  were  sold  an
 also  the  cost  and  sale  price  thereof  ;  an

 (b)  whether  the  buyers  of  theSe  aircrafts  are  utilising  them  for  transporting  eatables  and
 and  essential  commodities  to  foreign  countries  and,  if  so,  the  nameS  of  those  countries  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  The
 cequisiteinformation  is  given  in  the  attache  {Statem  nt  (Placed  in  Library,  see  No.  LT/10424/76.

 (७)  Accorting  to  information  available,  some  of  the  aircraft  sold  are  being  utilised  by
 private  parties  for  transporting  eatables  20  other  commodities  to  Gulf  deStinations  (Midd  le
 East).

 निर्वात  संबंधी  ates

 454.  श्री  एस०  कार  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 चालू  वह  में  31  1975  तक  कितने-कितने  मूल्य  की  कौन  कौन  सी  मुख्य

 मदों  का  निर्यात  किया  गया  ate  इन  आंकड़ों  को  गत  दो  वर्षों  के  gal  ग्रव्धि के के  निर्यात  आंकड़ों  से

 क्या  तुलना  दूं  ;  कौर

 यदि  इस  वर्ष  निर्यात  में  कमी  हुई  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  1975  में

 समाप्त  होने  वाले  चालू  वित्तीय  व्  से  पहले  नौ  महीनों  के  दौरान  भारत  के  समग्र  निर्वात  2689.5

 करोड़  रुपये  के  हुये  हैं  तो  गत  वब  की  इसी  अवधि  में  हुये  2346.4  करोड़  रुपये  के  निर्माता  से

 14.  5  प्रतिशत  अधिक हैं  ।  1975  अवधि  के  लिये  वस्तु वार  निर्यातों  के  ब्यौरे

 mal  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इंडियन  एयर  लाइंस  दरा  विमान  को  ख  रोक

 455.  श्री  सपर  गुह  :  फटन  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  को

 करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  अमरीकी  लॉफपेड  एयरक्राफ्ट  कारपोरेशन  से  कभी

 कोई  विमान  खरीदा  हू  ate  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;

 क्या  सकार  का  ध्यान  इत  तमा  वार  को  प्रो  दिलया  गया है
 कि  उकते  कारपोरेशन

 ये  विदेशों  के  बोर  करे  कन  प्रहरों  को  तु  ह
 से  कूपन  किया  है
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 भारतीय  अधिकारी  ऐसे  गुप्त  सौदे  में  श्रन्तग्रस्त  है  ;  ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  :  नहीं ।'

 सरकार  ने  समाचारपत्रों  में  इस  प्रकार  की  रिपोर्ट  देखी  हैं  ।

 झ्र  उपर्युक्त  भाग  के  उत्तर  को  दृष्टि  में  रखते  हुये  प्रश्न  नहीं

 उठत े|

 Setting  up  of  Rural  Banks  in  Rajasthan

 456.  Shri  M.  (८.  Daga:  Willthe  Minister  of  Finance  Le  pleased  to  State

 द
 (a)  the  names  of  the  places  in  Rajasthan  where  branches  of  the  rural  tanks  will  te  crened  :.

 (b)  whether  any  bratich  is  proposed  to  be  opened  in  Pali-Marwar  (Rajasth.n)  anc  if  so,
 the  time  by  which  it  will  be  dome  ?

 Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Mukherjee):
 which  will  operate  within  the  area  coverec.  ty  the  Cisirict!  cf  Jaipur  are.  Nepare

 (a)  &  (b)  So  far  cne  Regic  Mal  Rural  Bank  has  Feen  eStat  liec  ir  Rejesthen
 Thistrrk

 has  50  far  opened  4  branches  at  Lawan  (Jaipur),  Balaj1  (Negaur),  Batika  (Jaipur)  ard  Mad
 QJaipur)  Further  branches  within  its  area  of  operaticn  will  te  opened  ty  the  Berk  fcr  which  survey
 is  being  ccncucted.

 ‘Further  locations  of  Regional  Rura]  Barks  are  urcer  corsideration  of  Goverr  mer.

 जनता  फैब्रिक  )

 457.  श्री  भान  सिंह  दौरा  :  नया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  at  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम ने  जनता  फैब्रिक  नामक  कपड़े  की  एक  नई  किस्म

 बाजार  में  लाने  का  निर्णय  कपि  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  कौर

 उसके  समुचित  वितरण  वे  लिये  बया  उपाय  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 बाणी  मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 इस  समय  निधन  तथा  मध्यवर्ग  के  उपभोक्ताओं  के  लिये  पापलीन

 क बल  तथ  1  चादरें  मिल  से  निकलते  समय  की  कीमत  पर कोरा  चिरंजीत  कर

 से  अधिक  20  प्रतिशत  के  मार्जिन  से  बेचीਂ  जायेंगी  ।  माल  देखने  फिनिश  में  तथा  बनावट  में

 कंट्रोल  के  कपड़े  से  बे  स्तर  होगा  भ्र ौर  उपभोक्ता  की  आवश्यकता  एवं  रुचि  के  मुताबिक  होगा  ।  कीमत

 कपड़े  वे  प्रत्येक  मीटर  पर  नीले  रंग  में  मुद्रांकित  होगी  |

 जनता  कपड़ा  राष्ट्रीय  वस्त्र  निगम  की  दुकानों  से  अथवा  tdi  वस्त्र  निगम  की

 वितरण  प्रणाली  से  सम्बन्धित  दोनों  में  समरत  भारत  थे  एक  समान  कीमतों  पर  बेचा  जाएगा  +

 केरल  में  पावरलूम  कर  लेवल

 458.  श्री  सी०  जनादनन  :  व्या  वाणिज्य  मंत्री we  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 var  उन्होंने  केरल  में  पावरलूम  RTI  का  हाल  ही  में  शिलान्यास  किया  था  ;
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 याद  तो  पाया  जनी wife  rfrry  जता  की  मुख्य  बातें
 कया  हैं

 प्रो
 इसके

 कब
 तक  पूरा  हो  जाने की

 आशा  है

 क्या  केन्द्र ने  इन  परियोजना के  लिये  कोई  सहायता  प्रदा
 की  हैं  ;  nik

 (7)  दि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उ  चय लना  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fae) :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 जी  नहीं  ।

 (7)  प्रश्न नहीं  उठया  ।

 ature  के  फ्डुकोट्टई  जिले  में  स्थित  कान  रत mrt  स्पिनिंग  एंड

 बीजिंग  मिल्स  लिपि  का  बन्द  होना

 459.  श्री  एस०  To  मुहगनन्तम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  इस  समाचार  की  जोर  दिलाया  गया  2  कि  तमिलनाडु  के

 पुदुकोट्टई  जिले में
 स्थित  कावेरी  स्पिनिंग  एण्ड  वीविंग  मिल्स  लिमिटेड  सुप्रबन्ध  के  कारण  बन्द  हो

 गई  है

 क्या  ara  इंडिया  ट्रेड  पूर्णिया  कॉंग्रेस  को  राज्य  शाखा  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा

 इसे  झपने  नियंत्रण  मे  लिये  जाने  को  मांग  को  है  ,

 (7)  क्या  राज्य  सरकार  ने  1975  में  ही  इस  सरकारी  निर्वेतन  में  लिये
 जीने

 की

 सिफारिश  की  थी  ;  कौर

 सर्दी  तों  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  से  (7)  कावेरी

 स्पिनिंग  तथा  वीविंग  मिल  1-12-1975  से  बन्द  पड़ी है
 ।  इससे  पूत्र  भी  इसक  कार्य  में  रुकावट

 आ  गई  थी  ।  तमिलनाडु  सरकार  से  तथा  साथ  हो  बाल  इंडिया  ट्रेड  यूनियन  कॉग्रेस  से  भी  पत्न

 श्रान्त  हुये  हैं  जिनमें  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया
 है

 कि  सरकार  मिल  को  अपने  हाथ  में  ले  ले  ।  केन्द्रीय

 सरकार  राज्य  सर  कार  से
 पत्र-व्यवहार

 कर  रह ही  है  तथा  नवीनतम  स्थिति  ae  बताई  जाती  है हू  कि  मिल

 को  चालू  करने  की  एक  योजना  तैयार  qr Al  जा  रही

 Loans  given  by  Nationalised  Banks  to  Small  and  Cottage
 industries  in  Districts  of  Tikamgarh  and  Chhratarpur

 (Madhya  Pradesh)

 460  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 State  :

 (a)  the  number  of  pers  NS  give  10815  for  Small  and  cottage  industries  by  the  Natilonaised
 banks  in  Tikamgarh  and  C  h  hatarpur  (Mathya  Pradesh)  districts  during  the  petiod  frcm  Ist
 January.  ,  1975  10  15th  February,  1976 ;  and

 (b)  the  number  of  thoSe  perSoms  who  have  repaid  their  previous  loatis-but  have  not  again
 bee!  given  10815  aS  also  the  reaSotts  therefor  ?
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 Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Mukherjee):  (a)  Tae  preSent  statistical  reporting  System  of  the  commercial  batks  provides,
 for  collection  of  data  oN  a  six-monthly  basis  as  at  the  end  of  Jume  and  December  every  year.
 Due  to  the  larger  number  of  brattches  from  which  the  data  is  being  collected  by  the  ReServe
 Bank  of  Indja  and  also  the  volume  jnvolved,  there  is  aM  inevitable  time  lag  in  the  reporting  and
 ProceSsing  of  such  data.  The  latest  available  districtwiSe  information,  therefore,  relates  to  end-
 December  1974.  AS  on  that  date  the  public  Sector  bamks’  outstanding  credit  to  Small  scale
 industries  amounted  to  Rs.  1°02  lakhs  involving  8  accounts  in  District  Tikamgarh  and  Rs.  5-8
 lakhs  involving  30  accounts in  District  Chattarpur.

 (b)  The  statistical  reporting  system  does  Not  provide  for  compilation  of  this  information.
 However,  whenever  any  su  caSeS  are  brought  to  the  notice  ofthe  Government  or  the  ReServe
 Bank  of  India,  these  are  investigated.

 सं नीला  में  77  देशों  के  पिया  का  सम्मेलन

 461.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मनीला  में  प्रायोजित  “77  देशों  के  ही ग़र्पं  के  सम्मेलन  मैं  क्या  निर्णय  लिए  गये  तथा

 सुझाव  पेश  किये
 ;  atk

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  प्त

 देशों  के  की  तुतीय  मंत्रिस्तरीय  बैठक  जो  26  से  लेकर  7  फ़रवरी  1976  तक

 महिला  मै  हुई  थी  एक  घोषणा  पत्न  ale  कार्यवाही  प्रोग्राम  स्वीकार  किया  गया  ।  सम्मेलन  में

 उन  wan  प्रश्नों  पर  विचार  किया  गया  जिन  पर  1976  में नैरोबी  में  होने  वाले

 में  विचार  किया  जाना  है  शरार  उसमें  उनके  बारे  में  सामान्य  दृष्टिकोण  निश्चित  किये  गये  ।  ये

 maT  इनके  बारे  मैं  थे  :  (1)  (2)  विनिर्मित  श्रेय-निमित  (3)

 बहुपक्षीय  व्यापार  (4)  मुद्रा  कथा  वित्त  att  विकास  के  लिये  वास्तविक  संसाधनों  का

 (5)  प्रौद्योगिकी  का  (6)  विकासशील  देशों  में  भ्रष्टतम  विकासित

 विकासशील  द्वीप  ta  एवं  विकासशील  भू वेष्टित  (7)  विकासशील  देशों  में  आधिक  सहयो ग

 तथा  (8)  विभिन्न  आर्थिक  व  सामाजिक  प्रणालियों  वाले  देशों  के
 बीच

 व्यापार  सम्बन्ध  ।

 सम्मेलन  में  सभी  प्रश्नों  पर  सविस्तार  विचार  किया  गया  झर  wear  बातों के  साथ

 साथ  इन  के  सम्बन्ध  में  सहमति  व्यक्त  की  वस्तु ग्र ों  के  एकीकृत  कार्यक्रम  का  समर्थन

 विनियमित  वस्तुयें प्रौढ़  ae-fafafacd  वस्तुभ्नों  के मामले  में  विकासशील  देशों  के  व्यापार  का  विस्तार

 करने  पौर  उसका  विविधीकरण  करने  के  लिये  व्यापक  नीति  पर  जोर  देना  जिससे  वे  विकसित

 देशों  के  बाजारों  मे  अधिक  ध्रबाध  रूप  मे  केवल  प्रवेश ही  प्राप्त  न  कर  सकें  बल्कि  अपनी  निर्यात

 क्षमता  बढ़ाने  के  उपाय  भी  कर  गाट  बहुपक्षीय  व्यापार  वार्ता ग्र ों  में  विकासशील  देशों  के

 लिये  भिन्न  उपाय  अपनाने  ate  1  1977  तक  प्राथमिकता  वाले  क्षेत्रों  में  तय  की  गई

 स्वीकृत  रियायतों  को  भ्रमण  में  लाने  की  बात  को  दोहराना  ;  विकासशील  देशों  को  वित्तीय  संसाधनों

 के  प्रवाह  मे  TOA h vu  तथा  परिमाणात्मक  दोनों  प्रकार  के  सुधार  करना  ;  कौर  उनकी  गम्भीय

 ऋण  समस्याओं  को  दूर  करने  के  लिये  त्रस्त  कार्यवाही  करना  ;  विकासशील  देशों  की  प्रौद्योगिकीय

 क्षमता  को  ate  मजबूत  बनाने  के  लिये  कार्यवाही  करने  का  आग्रह  करना  ;  प्रौद्योगिकी  के  अन्तरण

 और  वर्तमान  श्रन्तर्राष्ट्रीय  पेटेंट  प्रणाली
 में

 संशोधन  के  लिये  शिक्षा
 श्रन्तरराष्ट्रीय  झ्राचरण  संहिता
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 स्वीकार  करना  |  सम्मेलन  अल्पतम  विकसित  att  भु वेष्टित  विकासशील  देशों  की  सदस्यों

 के  सम्बन्ध  में  विशेष  उपाय  करने की  आवश्यकता  की  पुनः  पुष्टि  की  कौर  कार्यवाही  वाले  क्षेत्रों

 को  अभिज्ञात  किया  ।  सम्मेलन  में  विकासशील  देशों  के  बीच  ate  अधिक  श्रमिक  एवं  तकनीकी

 सहयोग  बढ़ाने  के  उपायों  are  पूर्वी  यूरोप  के  समाजवादी  देशों  एवं  विकासशील  देशों  के  बीच

 व्यापार  तथा  आधिक  सम्बन्धों  का  विस्तार  विविधीकरण  करने  wk  उन्हें  मजबूत  बनाने

 की  आवश्यकता पर  भी  ज़ोर  दिया

 भारत  सरकार  ने  सम्मेलन  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  है  ate  जो  निष्कर्ष  निकाले  गये

 om
 अपना  सहयोग  दिया  है  ।

 भरतपुर  में  शुष्क  फ्तन

 462  .  श्री  डी०  Fo  पंडा  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  भरपूर  में  एक  शुष्क  पत्तन  कीਂ  स्थापना  के  केन्द्र

 सरकार  से  श्रीराम  किया  था  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  बया
 प्रतिक्रिया  है

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  at
 ।

 एक  विशेषज्ञ
 पेनल

 उत्तरी  क्षेत्र
 के
 लिये  शुष्क  पत्तन  के  सम्भावित  स्थान  की

 व्या वहा यंता के  प्रश्न  का  अध्ययन  कर  रहा  है  ।'

 क्रोमाइट  श्मयस्क  का  निर्यात

 463.  श्री  कुमार  माझी  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बनने  की  कृपा  करेंगे

 '

 क्रोमाइट  वयस्क  के  निर्यात  से  गत  वर्ष  कितनी  राशि  की  विदेशी  मुद्रा  wise

 ौर

 क्रोमाइट  वयस्क  का  निर्यात  किन  एजेंसियों  के  माध्यम  से  किया  जाता  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  )  :  1974-75  में

 9.  25  करोड़  रु०  |

 1976  से  पहले  क्रोम  श्रमिक  के  अजमेर  ग्रेडों
 के  निर्यातों  मुक्त  रूप

 से  लाइसेंस  दिये  जाते  थे  ।  6  1975  से  क्रोम  वयस्क  के  निर्यात  पर  रोक  लगा  गई  ।

 फिर  sora  अलग  निर्यातकों  को  रोक  लगाने  से  पहले  की  उन  वचन  बद्धताश्रों  के  stare  पर

 निर्यातों  की  अनुमति  दी  गई  थी  जिनके  साथ  श्रप्रत्यावतनय  साख  पत्र  लगे  हए  थे  भ्र  जिन्हें  उसਂ

 तारीख  से  पहले  भारतीय  बैकों  द्वारा  स्वीकार  क्या  जा  चुका  है  ।

 अगरतला  हवाई  झंडा

 464.  श्री
 दीदार  देव

 :
 क्या

 La qatar
 गौर

 नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  अगरतला  हवाई  ब्य  की  उड़ान  पट्टी  बोइंग  विमानों  के  उतरने  लायक  बना  दी

 गई  है  ;
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 यदि  नहीं,'तो  ऐसा  कब  तक  होगा  कौर  वहां  से  बोइंग  सेवा  कब  तक  चालू  होगी  ;

 और

 इस  पर  कितना  धन  व्यय  होने  का  अनुसार  है ं?

 फ्रंटल  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  नहीं  ।

 शर  (7)  भ्र गर तला  विमानों  कों  विमानों  के  परिचालन  योग्य

 बनाने के  लिये  लगभग  160  लाख  रुपये  की  म्रनुमानित  लागत  का  एक  विकास  प्रस्ताव  विचाराधीन

 इस  परियोजना  को  नागर  विमानन  विभाग  की  1976-77  की  aren  योजना  में  सम्मिलित

 किया  गया  है  |  बोइंग  737  सेवा  के  प्रारम्भ  होने  में  परियोजना के  अन मोद न्य  की  तारीख  से  लगभग

 तीन  te  का  समय  लगेगा  |

 सुती  धागे  का  जमा  हो  जाना

 465.  श्री  रानेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूती  धागे  के  स्टाक  गोदामों  में  जमा  हो  रहे
 हैं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  रोक

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा

 1976  के  wet  में  मिलों  के  पास  115200  aa  की  गांठे  जमा  पड़ी थी  जिनमें  से  84200  गांठे

 ऐसी  हैं  जो  बिकी नहीं  है  ate  31000  गांठे  एसी  हैं  जिन्हें  उठाया  नहीं  गया  उपरोक्त

 gins  लगभग  पांच  सप्ताह  के  उत्पादन  के  बराबर  ठहरते  हैं  जो  इतने  सामान्य  नहीं  समझे  जाते

 जिनसे  चिन्ता  पैदा  हो  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 टेबल

 साउथ 466.  श्री  at  दि  |  MoM  फंडे  :  क्या  फ्रंटल  शर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 at
 ्  ||  कथित क्या  सरकार  दिल्‍ली  कौर  बम्बई  में  ट्रेवल एजे  द्वारा  की  जा

 धड़ी  से  भ्रमित  हैं  ;  रोक

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ga  तक  पकड़े  ७ गय  व्यक्तियों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 फ्रंट  शौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  प्र

 पायेंगे  विभाग  को  हाल  के  महीनों  में  भारतीय  यात्रा  अभिकर्ताश्रों  द्वारा  खोखा  धड़ी  करने

 की  कोई  रिपोर्ट  या  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 प्राय-कर  विभाग  के  छापों  से  धन  तथा  परिसंपत्तियां  जब्त  किया

 जाना

 ~ सी
 467.  श्री  fara  ज  ६  4  कया  वित्त  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  झ्रायकर
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 i

 कारियों
 ने  1975 से  1976 के  दौरान  देश  भर  में  मारें  गए  छापों मै  कुल

 कितना  धन  तथा  कितने  मलय  की  परिसंपत्तियों  को  जब्त  किया  है  ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  यंत्री  प्रणब  मुखर्जी )  प्राय कर

 कारियों ने  1975 से  1976  तक  की  अवधि में  दोनों  महीने  शामिल

 दश  भर  मे  जो  तलाशियां  लेने  कौर  श्रभिग्रहुण  करने  की  कार्यवाहियां  की  उनमें  400  लाख  रु०  से
 कुछ

 अ्रधिक  नकद  रकम  ग्रोवर  1893  लाख  रु०  से  कुछ  भ्रमित मुल्य  की  अन्य  प  रि सम्पत्तियां  पकड़ी  गयी

 डाकुओं  तथा  बैंगन  तोड़ने  वालों  का  राय-कर  की  प्रविधि  में  sat

 468.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  के  प्राय-कर  श्री  Fo  श्रीनिवासन  द्वारा

 दिये  गये  दिनांक  6  1976  के  इस  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  हैं  कि  डाक  शर

 वैगन  तोड़ने  वाले  भी  राय-कर  की  परिधि  F  maze

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 उनसे  aa  तक  कुल  कितनी  धन-राशि  वसूल  की  गई  है
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  :  हां  ।

 पैर  कर  निर्धारित  द्वारा  पूर्ववर्ती  ay  में  किसी  भी  समय  किये  गये  किसी

 कारोबार  अथवा  व्यवसाय  के  लाभ  कौर  प्राप्तियों  आयकर  भ्र धि नियम  1961  की  व्यवस्थापकों

 के  आयकर  लगना  होता  है  ।  भ्र धि नियम  में  ऐसी  कोई  व्यवस्था  ही  हैं  कि  केवल  कानूनी

 अ्रथवा  नैतिक  जरियों  से  प्राप्त  ara  पर  ही  कर  लगेगा  ।  फ़िर  विभाग  को  ऐसी  कोई  सुचना

 नहीं  है ंकि  arate  व्यक्त  पश्चिम  बंगाल  के  अधिकार  क्षेत्र
 मे

 विद्यमान  कर  निर्धारितियों  को

 इस  प्रकार  के  गर-कानूनी  जरियों  से  कोई  राय  हुई  अथवा  कोई  धन  अदभुत  हुआ  हो  ।

 विदेशों  में  संभवत  soar

 469.  श्री  सुरेख  महती  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  विदेशों  के  लिये  स्वीकृत  223  संयुक्त  उपक्रम  परियोजनाओं

 में  से  भारतीय  उद्योगपतियों  ने  100  को  त्याग  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;
 अ्रौर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रवृत्ति  को  रोकने  का  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :
 जी  हदों

 परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  नਂ  करने  या  उनका  परित्याग  करने  के  जो  मुख्य

 कारण  सम्बन्धित  भारतीय  उद्योगपतियों  ने  बताये  ये  उपयुक्त  स्थानीय  सहयोगकर्ता  रनों  के

 पाने  मैं  कठिनाइयां  /  स्थानीय  सहयोगकर्ता ओं  का  मुकर  कौर  अतिथि  देशों  में  afer  तथा
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 अन्य  स्थितियों  में एसे  परिवर्तन  जिनसे  fe  उत्पादन  तथा  बिक्री  संभावनायें  पर  प्रभावਂ  पड़  सकता

 हैं  |

 विगत  भारतीय  उद्योगपतियों  ने  वित्त  प्रबन्ध  तथा  माल  बेचने  का  सदस्यों

 को  ठीक  प्रकार  नहीं  समझा  कौर  उन  सदस्यों  को  कम  मानਂ  कर  wats  लगाया  |  समुचित

 निवेश  सर्वेक्षण
 किये  बिना  ही  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  की  की  गई  |

 श्रतुमोद्धिन  देने  की  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  बना  दिया  गया  है  कौर  wa  प्रस्तावित

 परियोजनाओं  की  तकनीकी  तथा  वित्तीय  क्षमता  पर  विस्तृत  विचार  करके  ही  अनुमोदन  प्रदान

 किये  जाते  हैं  जिससे  सफ़ल  परिणाम  निकले  हैं  ।

 चाय  के  लिए  पैकेजों  की  कम  लागत  वाली

 सामग्री

 470  मौलाना  इसहाक  सम्मति  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बता ने  की  करेंगे  कि

 क्या  चाय  व्यापारी  चाय  के  पैकेजों  की  कम  लागत  वाली  सामग्री  की  खोज  कर  रहे  हैं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  रोक

 एजेंसी  पैकेजों  के  प्रयोग  से  चाय  उद्योग  को  कितनी  सहायता  मिलेंगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  हां

 बढ़िया  क्वालिटी  कीਂ  प्लाईवुड  कीਂ  चाय-पेटियों  कीਂ  कीमत  में  लगातार  बढ़ोतरीਂ  के

 प्रशन  के  अलावा  कई  विदेशी  खरीदार  Cat  पेटियों  में  चाय  प्राप्त  करना  पसन्द  करेंगे  जो  आसानी  से

 बिक  सकें |

 कम  कीमत  की  पेटियां  मिलने  से  चाय  उद्योग  के  लिये  य  के  बल्क  पेकिंग  की  लागत

 में  कमी  हो  सकेगी  |

 कुंभ  tar  के  निर्यात  पर  लगा  प्रतिबन्ध  हटाना

 471.  श्री  एम०  :
 श्री  सालाना  सहित  सम्भली :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  हाल  ही  में  लगभग
 2000 टन  रेशा  सूरत  के  निर्यात के  सम्बन्ध  में  पुछताछ की  गई

 क्या  इसको  देखते  हुए  सरकार  का  कृत्रिम  रेशा  के  निर्यात  पर  लगे  प्रतिबन्ध  को
 हटाने

 का  बिचार  कौर

 (77)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  wart  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  हां  ।

 तथा  जी  नहीं  ।  सरकार  की  नीति  यह  है  कि  बनीं  बनाई  चीजों  तथा  परिधानों

 से  तैयार  उत्पादों के  निर्यात  को  अनुमति दी  जाए  न  कि  रेशा  wear  घागे  के  निर्यात  को  घरेलू  बाजार

 में  विस्फोट  स्टेपल  रेशा  कीः  मांग  में  सुधार  प्रा  गया  है  कौर  विस्फोट  स्टेपल  रेशा  के  के  बारे  में

 प्राकार  पर  भी  विचार  करने  के  लिए  कोई  विशेष  परिस्थितियां  नहीं  हैं  ।
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 Increage  in  the  price  of  staple  yarn

 ‘State  : 474.0
 Shri  Ramavatar  Shastri  :  Will  the  Minigter  of  Commerce  be  pleaSed  to

 (a)  whether  price  of  Staple  yarn  has  gone  up  by  more  than  60  per  cent  during  the  last
 few  motths  ;

 (b)  if  so,  the  reaSons  therefor  ;

 (c)  whether  the  ‘Bihar  Rajya  Karagha  Bunker  Ekata  Samiti’  has  submitted  a  memorancum
 to  him  in  this  regard  ;  an

 (d)  if  so,  the  actiom  Government  have  taken  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  (a)  There  has  been  Some  riSe  in  the  price  of  staple  yarn  during  the  last  few  months,
 butnot  to  the  extent  of  60%.

 Patto  1 (b)  Revival  of  market  demand  and  the  wit  hd ६  TaWal  ofthe  rebate  that  was  being  given  by
 the  staple  fibre  manufacturers  have  been  coNtributory  factors.

 (d)
 Does  not  ariSe.

 सिले-सिलाए  हथकरघा  वस्त्रों  को  माँग

 473.  श्री  पी०  रंगनाथ  भिनाय  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेशों  में  सिले-सिलाए  हथकरघा  वस्त्रों  की  मांग  में  वृद्धि  हो  रही  ्र

 यदि  तो  सरकार  ने  इन  वस्त्रों  के  निर्यातकों  को  क्या  प्रोत्साहन  दिये  हैं  !

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  हां  ।

 आयात  जिसकी  व्यवस्था  आयात  व्यापार  नियन्त्रण  नीति  में

 तथा  शल्क  की  वापसी  के  अतिरिक्त  हथकरघा  परिधानों  के  निर्यात  भारतीय  सुती  कपड़ा  मिलਂ  संघ  कीः

 प्रोत्साहन  योजना  के  न्तगंत  विशिष्ट  दरों  पर  सहायता  के  पात्र  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  के  बकाया  ऋण

 474.  श्री  aia  सेठी  :
 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राज्य  सरकारों  के  ऋणों  की  बकाया  राशि  कितनी

 क्या
 1975  के  क्त  में  बकाया  ऋणों  की  राशि  पर  इसमें 8.  1  प्रतिशत  वृद्धि  हुई

 कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  राज्यों  के  1975-76  के

 बजटों के  झतुसार भ्  31-3-1976  तक  राज्यों के  नाम  13746  करोड़  पए  के  बकाया  का

 अनुमान  है  ।

 ऊपर  में  दिए  गए  अनुमानों  के  gies  राज्य  सरकारों  के  बजटों  में  लगाए  गए

 कमानों  के  हैं  ।  वास्तविक  gins  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  समाप्ति  पर  ही  उपलब्ध  होंगे  ।
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 कि

 राज्यों  के  कर्ज  में  वृद्धि  इसलिए  हुई  है  कि  वे  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  इस  वह  विकास

 कार्यों  पर  fers  राशि  खर्च  कर  रहे  हैं  ।

 भारत  तथा  समाजवादी  देशों  के  बीच  संयुक्त  उपक्रम

 475.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  वाणिज्य मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पूर्वी  योरुप  के  समाजवादी  देशों  के  साथ  सन्तोषजनक  शर्तों  पर  व्यापार  कर

 रहा है  ;

 यदि  तो  क्या  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  प्रौढ़  विकास  सम्मेलन  के  लिये  तयार  किये  गए

 अध्ययन  में  भा
 रत  द्वारा  उपभोक्ता  वस्तुभ्नों  के  निर्यात  के  विस्तार  पर  बल  दिया  गया

 क्या  अ्रध्ययन  में  तीसरे  देशों  में  संयुक्त  उपक्रम  स्थापित  करने  के  बारे  में  भारत  प्रौढ़

 समाजवादी  देशों के  बीच  सहयोग  पर  भी  बल  दिया गया  कौर

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 अध्ययन  भ्रमण  क्षेत्रों  के  यह  सुझाव  दिया  गया है  कि  क्षेत्र  से

 उपभोक्ता  उत्पादों  '  के  निर्यातों  के  विस्तार  पर  विचार  करना  MATT  है  |

 (7)  हां  ।

 अ्रध्ययन  में  बताए  गए  विचारों  कौर  टिप्पणियों  पर  सरकार  पहले  से  ही  ध्यान  दे  रहीਂ  है

 ब्या यार  और  विकास  के  बारे  में  संयुक्त  राष्ट्र

 सम्मेलन

 476.  श्री  एम०  राज
 गोपाल  रेड्डी  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री

 यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  तथा  विकास  सम्मेलन  के  लिये  भ्रहमदाबाद

 में  सरदार  पटेल  are  इ  इकनॉमिक्स  एण्ड  सोश्यिल  रिसर्च
 '

 के  श्री  योगेन्द्र  के०  अलग  द्वारा  किये

 गये  अध्ययन  के  बारे  में  10  1976  के  एक्सप्रेस  में  छपे  समाचार  की  कौर  दिलाया

 गया  भ्र ौर

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  तथा  सरकार
 ने

 संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  तथा  विकास  सम्मेलन  सचिवालय  के  लिए  श्री  जोगिन्दर  सिंह  Fo

 अ्रलग  जो  पहलें  श्रहमदाबाद  को  सरदार  पटेल  इंस्टीट्यूट  श्राफ  इकनॉमिक्स  एण्ड  सोशल  रिसर्च  से

 सम्बद्ध  तैयार  किए  गए  अध्ययन  को  देखा  रोक  उसके  निष्कर्षों  एवं  टिप्पणियों  की  दिलचस्पी
 से

 नोट

 किया  |  श्रध्ययन  में  की  गई  बहुत  सी  टिप्पणियां  जैसे  पूर्वी  यू रोपित  देशों  की  इंजीनियरी  मल  के  निर्यात  तथा

 तीसरे  देशों  में
 संयुक्त  उपक्रमों  के  विस्तार  की  जांच  करने  के  सुझाव  पर  सरकार  पहले  से  ही  ध्यान  दे  रही  है  ।

 काफी  का  निर्यात

 477.  श्री  धामन कर  :  क्या  वाणिज्य  मस्ती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ने  ब्ल्काा
 नाल  नच  शत  की  बढ़ाने का  FAT यो  जनाएं देश  में-काफी  बागानों  की  सं  गया  कया  है  भ्र ौर  काफी
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 गत  तीन  वर्षों  में  काफी  के  उत्पादन  की  तुलना  में  भारत  से  कितनी न  NNE  च  ह  -  मात्रा  में  तथा  fear

 समय  की  काफी  का  निर्यात  gar  भ्र ौर

 कौन  कौन  से  देश  काफी  के  प्रमुख  क्रेता  हैं  कौर  क्या  किसी  देश  के  साथ  काफी  की  सप्लाई

 के  बारे  में  हाल  ही  में  किसी  सन्धि  पर  हस्ताक्षर र  किये  गये  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  :
 देश  में  काफी  की  जोतो  की

 संख्या  80,587  है  |  प्रां कर  उड़ीसा  तथा  श्रीराम  जो  भ्र परम्परागत  क्षेत्र  राज्य  सरकारो  से

 प्राप्त  योजनायें  को  अधार  बना  कर  काफी  बोड़े  ने  इन  राज्यों  में  काफी  की  खेती  के  विस्तार  के  लिए

 प्रायोगिक  परियोजना  तैया र  की  है  जिसके  श्रन्तगत  18,550  एकड़  का  अतिरिक्त  क्षेत्र  प्राता  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  परम्परागत  काफी  उत्पादक  राज्यों में  भी  लगभग  80,00  एकड़  अ्रतिरिक्त  क्षेत्र  उपलब्ध  हो

 सकता  है  ।  इस  परियोजना  के  व्यावहारिक  पहलु ग्र ों  को  कभी  योजना  अ्रायोग  काफी  बोड  तथा  सम्बन्धित

 राज्य  सरकारों  के  साथ  परामर्श  करके  भ्रान्ति  रूप  दिया  जाना  है  ।

 a  सलाावााााााााानानाानाानाानानााननानाानाननानााननााानाानाााान  NET,
 ay  निर्यात  उत्पादन

 लटोरा LS  SY  PG  A  SS  Se  ee

 Ho  टन
 ह

 मात्रा  मे०  टन  में
 मुल्य

 करोड़ रु०  में

 1972-73  50,856  32  93  62,554

 1973-74  52,688  46.01  90,630.

 1974-75  49,467  51.  36  85,954

 ee

 (7)  संयुक्त  राज्य  पश्चिम  तथा  पूर्व  यू रोपीय  आस्ट्रेलिया  शादी  119.76.

 में  सुपुर्दगी के  लिए  काफी  ate  ने  सोवियत संघ  के  साथ  12;  500  मे०  टन  कच्ची  काफी  तथा  300  मे०

 cag  eee  काफी  के  निर्यात  की  संविदाएं  की  हैं  ।

 Non-Nationalised  Banks  in  the  Country

 478.  Shri  Shankar  DayalSingh:  Willthe  Minister  of  Finance  be  pleased  to  State:

 (a)  the  Names  of  the  banksin  the  country  which  have  Not  been  nationalised;  and

 (b)  the  basic  differeNce  between  the  working  and  the  banking  system  of  the  nationalise:.
 and  non-nationalised  banks  ?

 Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Revenue  and:  Banking  (Shri  Pranab
 Mukherjee):  (4)  Tae  names  of  commercial  banks  whic  h  are

 in
 the  private  gector,  are  given

 in  the  StatemeNt  attached.

 (b)  All  commercial  banks,  including  public  Sector  baNks  traMsact  busineSs  of  ‘banking’
 and  also  engage  iN  aNy  oMe  or  more  forms  of  busjNess.  in  accordance  with  the  proviSicns  of  the
 Batking  Regulation  Act.  1949.  However,  public  Sector  banks  are  discharging  a  special  res-

 posnibility  in  terms  of  the  objectives  of  baNk  nationaliSation,  to  meet  Progressively  anc  Serve
 better  the  Needs  of  the  development  of  the  economy  10  coNformity  with  the  NatioMal  policy  and.

 objectives.  In  pursuance  of  theSe  objectives,  public  Sector  baMks  have  been  devcting  their
 atteMtioN  ani  efforts  towards  Stretgtheing  their  branch  network  in  underbanked/uncer-Ceve-
 loped  regions  of  the  country,  including  rural  areas,  50  aS  to  activate  the  latent  growth  potential
 in  theSeregions.  They  are  algo  sponsoring  the  Setting  up  of  Regicnal  Rural  Banks.  Continval
 attention  is  also  being  paid  by  them  towards  progressively  increasing  the  flcw  of  procuctive
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 er:  lit  to  Small  borrowers  in  critical  sectors  such  as  Agriculture,  Small-Scale  Industry,
 Tcatsport,  Small  Business  and  Professional  and  Self  Employment  ventures  which  had  been
 neglected  by  the  banks  in  the  past.  Promotion  of  entrepreNeural  talent,  particularly  in  back-
 ward  ateas,  iS  Souzhtto  be  fostered  through  provision  ofcredit  by  providing  consultancy  services
 ant  through  participation  in  the  implemeNtatioN  of  employmeNt  Promotion  programmes.  Public
 sector  banks  are  also  implementing  a  Scheme  of  Differential  interest  Rate,  to  provice  credit  to  the
 Small  ventures  of  the  weaker  Sections  of  the  society  at  coMceSSioNal rate  of  4  per  cent,

 In  other  spheres  also  like  association  of  workers  with  management,  recruitment  of  candidates
 beloNging  to  schetuled  castes  and  scheduled  tribes,  increasing  use  of  Hindi  and  other  regional
 lattzuages  in  their  documents  an  correspondence,  public  Sector  banks  are  guided  by  national

 Statement

 r  A
 गच्चा

 COMMERCIAL  BANK  IN  THE  PRIYV.  ण्  fo  SECTOR

 Indian  Scheduled  Commercial  Banks—

 1,  Andhra  Bank  Ltd.

 2,  Bank  of  Karad  Ltd.

 Bank  of  Madura  Ltd.

 4  Bank  of  Rajasthan  Ltd,

 Bareilly  Corporation  Bank  Ltd.

 Benares  State  Bank  Ltd.

 Bhartat  Over  Seas  Bank  Ltd.

 &.  Catholic  Syrian  Bank  Ltd.

 9.  Gorporation  Bank  Ltd.

 IO,  Federal  Bank  Ltd.

 Hindustan  Commercial  Bank  Ltd.

 12  Jammu,  and  Kashmir  Bank  Ltd.

 13  Karnataka  Bank  Ltd.

 14  Karur  Vysya  Bank  Ltd.

 I5  Kumbakonam  City  Union  Bank  Lt:

 16  Lakshmi  Commercial  Bank  Ltd.

 17  Lakshmi  Vilas  Bank  Ltd.

 18  Lord  Krishna  Bank  Ltd.

 19  Miraj  State  Bank  Ltd.

 Narang  Bank  of  India  Ltd.

 Nedungadi  Bank  Ltd.

 22.  New  Bank  of  India  Ltd.

 23.  Oreitttal  Bank  of  Commerce  Ltd.

 24,  Punjab  and  Sind  Bank  Ltd.

 25.  Punjab  Co-operative  Bank  Ltd.

 26.  Purbanchal  Bank  Ltd.
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 27.  Ratnakar  Bank  Ltd.

 28.  Sangli  Bank  Ltd.

 29.  South  India  Bank  Ltd.

 39.  South  Indian  Bank  Ltd.

 31.  Tamilnad  Mercantile  Bank  Ltd

 32.  Tanjore  Permanent  Bank  Ltd.

 33.  Traders  Bank  Ltd.

 34.  United  Industrial  Bank  Ltd.

 35.  United  Western  Bank  Lt.

 36.  Vijaya  Bank  Ltd.

 37.  Vysya  Bank  Ltd.

 Il,  Foreign  Scheduled  Commercial  Banks.

 1,  Algemene  Bank  Necerland  N.  V.

 2.  American  Express  International  Banking  Corporation.

 3.  Bank  of  America  National  Trust  and  Savings

 Association.

 4.  Bank  of  Tokyo  Ltd.

 5.  British  Bank  of  the  Middle  East.

 6.  Banque  Nationale  de  Paris.

 7.  The  Chartered  Bank.

 8.  First  National  City  Bank.

 9.  Grindlays  Bank  Ltd.

 10,  Habib  Bank  Ltd.

 11,  Mercantile  Bank  Ltd

 12.  Mitsui  Bank  Ltd.

 13  .  National  Bank  of  Pakistan.

 14.  Sonali  Bank  Ltd.

 III.  Indian  Non-Scheduied  Commercial  Banks.

 I  .  Bank  of  Cochin  Ltd.

 «= >  .  Bari  Doab  Bank  Ltd.

 3.  Dhanalakshmi  Bank  Ltd.

 4.  Ganesh  Bank  of  Kurundwad  Ltd.

 5  .  Jharia  Industrial  Bank  Pvt,  Ltd.
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 6.  Kashi  Nath  Seth  Bank  Pvt.  Ltd.

 7.  Naini  Tal  DasAnR  Lilt. Rank  T  da

 8.  Parur  Central  Bank  Ltd.
 ————

 श्रीराम  में  हवाई  झडप

 479.  श्री  विदवनारायण  क्या  फ्यंटन  और  नागर  दिस मानन  मत्ती  यह  बताने  कीਂ  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीराम  में  हवाई  श्री डॉ
 पर  यात्रियों  को  सुविधाएं  देने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये

 क्या  जोरहाट  कौर  तेजपुर  में  सैनिक  हवाई  श्रडड  बनाने  का  विचार  शौर

 क्या  लगाये  गये  मोहन वाड़ी  हवाई  अड्डा  की  इंडियन  एयर  लाइन्स  द्वारा  उपयोग  करने  के

 लिये  मरम्मत  करने  का  विचार  है  ?

 फ्यंटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  (  श्री  राज  बहादुर  )  :

 नाथ  लखीमपुर  शौर  रूपसी  के  सिविल  विमान  क्षेत्रों  पर  यात्रियों  के  लिये  आवश्यक  प्रकार  की  सुविधायें

 उपलब्ध हैं  ;

 नागर  विमानन  विभाग  द्वारा  जोरहाट  एवं  तेजपुर  स्थित  सिविल  एन्क्लेंवों  के  विकास  का

 प्रस्ताव  है  ताकि  वहां  यथष्ठ  यात्री  प्रबंध  सुविधायें  उपलब्ध  करायी  जा  सकें  ।

 मोहनबाड़ी  विमान  क्षेत्र  का  परित्याग  नहीं  किया  गया  है  ।  वहां  के  धावनपथ

 की  पर्याप्त  मजबूती  के  कारण  इंडियन  एयर  लाइन्स  फिलहाल  बोइंग  737  तथा  अन्य  सेवायें

 ८६  के  सैनिक  विमान  क्षेत्र  पर  परिचालित  कर  रही  ह्  संसाधनों  की  स्थिति  में  सुधार  होते  ही  मोहनबाड़ी

 विमान  क्षेत्र  को  बोइंग  परिचालनों  के  लिये  उपयुक्त  बनाने  के  लिये  उसके  विकास  के  प्रस्ताव  पर  विचार

 feat  जायेगा  ।  विकास  कार्यक्रम  के  प्रथम  चरण  के  रूप  में  1976-77  के  दौरान  एफ०  27  तथा  एंड

 एस०  748  विमान  सेवाओं के  लिये  उपयुक्त  बनाने के  लिये  धावनपथ  धकेलने  के  नवीकरण का  प्रस्ताव  है
 ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतन  से  बोनस  की  वसली

 480.  श्री  सरोज  क्या  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  के  अधिका  रियों  ने  वहां  के  कर्मचारियों  को  प्राप्त  हुए  करती  रिक्त

 बोनस  की  राशि  नये  अधिनियम  के  शभ्रनुसार  उनके  वेतन  से  काट  लिए  जाने  के  आदेश  दिये

 सनौर

 क्या  इस  area  से  लोक  सभा  में  उनके  द्वारा  दिये  गये  इस  ग्रा श्वा सन  का  उल्लंघन

 होता  है  कि  aa  अधिनियम  का  प्रभाव  जीवन  बीमा
 निगम  a  कर्मचारियों  पर  नहीं  पड़ेगा  पर

 उन्हें  प्राधिकारियों  के  साथ  हुए  उनके  पहले  करार  के  अनुसार  बोनस  मिलता  रहेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (stteett  :  नहीं
 ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 Complaints  Regarding  advancing  of  Loans  by  Nationalised  Banks  in  Rural  Areas

 1481  .  Shri  Nathu  Ram  Ahirwar  {  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  ॥

 (a)  whether  Government  have  received  complaints  to  the  effect  that  the  natiionaltised
 banks  do  Not  advance  loans  to  persons  ट्  gaged  in  small  and  cottage  industries  in  rural  areas  ;

 (b)  whether  Government  have  also  received  complaints  to  the  effect  that  Harijans  who
 have  even  repaid  the  loans  advanced  by  banks  are  not  being  given  loans;  an

 (c)  ifso,  the  action  taken  by  Government  against  those  bank  officers ?

 The  Minister  of  State  in  Charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Mukherjee)  (a),  (b)  &  (c).  Provision  of  credit  aSsiStafice  to  all  viable  productive  endeavours
 of  small  borrowers,  particularly  of  those  engaged  in  agriculture  and  small  and  cottage  industries
 in  the  rural  areas,  is  part  of  the  accepted  policy  and  progammes  being  implemented  by  public
 Sector  banks.  Occasionally,  however,  complaints  regarding  operations  of  specific  branches,
 particularly  in  regard  to  the  delay  or  refusal  for  grantof  credit,  are  received  by  Government
 and/or  Reserve  Bank  and  these  are  pursued  with  the  concerned  banks  for  corrective  action,
 wherever  necessary:

 राष्ट्रीय  tat  में  अघिकारियों  को  समयपूर्व

 सेवा  निवृत्त  किया  जाना

 482.  श्री  राज  राज  सिह  देव  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  राष्ट्रीयकृत

 dei  के  कितने  अधिकारियों  को  आ्रापातकालीन  स्थिति  की  घोषणा  के  पश्चात्‌  समय  सेवानिवृत

 किया  गया  है  ?

 राजस्व  श्र  बेकिंग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  :  सरकारी

 क्षेत्र  के  ब  कों  से  इकट्ठी  की  गई  सुचना  के  अनुसार  आपातस्थिति  लागू  fear  जाने  के  बाद  9  अधिकारियों

 को  कार्यकुशलता  में  कमी  के  कारण  समयपूर्व  सेवानिवृत्त  कर  दिया  गया

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  प्रबन्धकों  की  भर्ती

 483.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  विभिन्न  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  की  भर्ती  के  मामलों  में  कोई

 एकरूपता  नहीं  सारा

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उफ् मंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  :  wie  सरकार  ने

 कुछ  समय  सरकारी  उद्यमों  में  कार्मिकों  की  भर्ती  सम्बन्धी  व्यवस्था  की  समीक्षा  की  थी  ।

 1974  में  सरकार  द्वारा  सरकारी  क्षेत्र  के  लिए  एक  नई  प्रबन्धकीय  नीति  की  घोषणा  की  गई  जिसके

 भ्र तू सार  सरकारी  उद्यमों  के  ग्रधिकांश  प्रबन्धकीय  परदों  के  सम्बन्ध  में  प्रशिक्षण  शौर  पदोन्नति

 की  सारी  जिम्मेदारी  सरकारी  उद्यमों  को  सौंपने  का  निर्णय  किया  गया  था  ।.  किन्तु  निदेशक  मण्डलों

 के  पुर्णकालिक/श्रंशकालिक  अध्यक्षों  ate  सदस्यों  की  नियुक्ति  का  परमाधिकार  सरकार  ने  अपने

 पास  रख  लिया  था  ।  सरकार  ने  एक  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल  भी  बनाया  इस  चयन  मंडल  को

 बीमा  झ्र ौर  किंग  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  छोड़कर  केन्द्रीय  सरकार  के  स्वामित्व  में  या  प्रबन्धाधीन  सरकारी

 क्षेत्र  के  जितने  भी  उद्यम  हैं  उनमें  प्रंशकालिक  तथा  पूर्णकालिक  अध्यक्षों  श्र  प्रबन्ध  निदेशकों  की

 नियुक्ति  हेतु  व्यक्तियों  के  चयन  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  सभी  पूर्णकालिक  अधिशासी

 कार्य निदेशकों  के  चयन  के  मामले  में  प्रशासनिक  मंत्रालय  चयन  समितियां  गठित  करेगा  जिनमें  सरकारी
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 उद्यम  चयन  मंडल  का  भी  एक  प्रतिनिधि  होगा  ।  बोले  के  स्तर  से  नीचे  के  सभी  पदों  पर  नियुक्तियां

 की  शक्तियां  उद्यमों  के  बोर्डो  को  दे  दी  गई  किन्तु  तीसरे  स्तर  के  पदों  अर्थात  महा प्रबन्धकों

 के  सेलेक्शन  में  सरकारी  उद्यम  चयन  ase  के  सिविल  को  भी  चयन  प्रक्रिया  में  शामिल  क्या  जायगा  |

 बोझ  स्तर  से  नीचे  के  सभी  पदों  के  लिए  उद्यम  जहां  प्रावश्यक  समझें  सरकारी  उद्यम  कार्यालय  में

 सरकारी  उद्यम  चीन  मंडल  के  सचिवालय  में  रखे  गये  डटा  बक  से  उपयुक्त  नाम  प्राप्त  कर  सकते

 कौर  अन्य  श्रावेदनकर्ताप्ों  तथा  उद्यम  के  ava  उम्मीदवारों  के  साथ  उन  पर  भी  विचार  fear  जा

 सकता है  |

 इस  प्रका'र  विभिन्न  सरकारी  उद्यमों  में  बोड़े  स्तर  के  शीष  पदों  कौर  ततीय  स्तर  के  पदों  अर्थात

 महा प्रबन्धकों  के  पदों  को  भरने  के  लिए  एक  जैसी  भर्ती  प्रक्रिया  अपनाई  गई  है  ।  wea  पदों  gate  बोर्ड

 स्तर  से  नीचे  के  पदों  लिए  कोई  एक  समान  भर्ती  प्रक्रिया  नहीं  अपनाई  गई  है  अर  ऐसी  कोई

 प्रक्रिया  चालू  करने  का  प्रस्ताव  भी  नहीं  है  क्योंकि  इन  पदों  को  भरने  का  अ्रधिकार  सरकारी  उद्यमों

 े  सौंप  दिया  गया  कितु  बोर्डे  स्तर से  नीचे  के  पदों  के  लिए  सेलेक्शन केਂ  सम्बन्ध में  उद्यमों  के

 बोर्डों  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वे  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल  द्वारा  निर्धारित  किए  जाने  वाले

 मुख्य-मुख्य  मागं-निर्देशों  को  ध्यान  में  हुए  छानबीन  wire  चयन  )  के  लिए

 आवश्यक  प्रबन्ध  करेंगे  |

 सरकारो  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  प्रायोजित  प्रत्या  दी

 484.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 के क्या  सरकारी  उपकरणों  प्रबंधक  कुछ  मामलों  में  सरकारी  उपक्रम  ब्यूरो  द्वारा

 प्रायोजित  प्रत्याशियों  को  स्वीकार  करने  से  इंकार  कर  देते  झर

 यदि  न्या  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?|

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :
 और  क्षेत्र

 की  नई  प्रबन्धकीय  कार्मिकਂ  नीति  के  श्न्तगंत  सरकार  ने  एक  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल  बनाया  है  ।

 इस  म  डल  को  सीमा  आर  बैकिंग  क्षेत्र  के  उद्यमों  को  छोड़कर  केन्द्रीय  सरकार  वे  स्वामी

 या  प्रबन्धाधीन  सरकारी  क्षेत्र  के  जितने  भी  उद्यम  उनमें  प्रंशकालिक  तथा  पूर्णकालिक  erat

 ौर  प्रबन्ध  निदेशकों  की  नियमित  हेतु
 गद्य

 के  चयन  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  है  ।  सभी

 चयन  के  मामले  में  प्रशासनिक  मंत्रालय  चयन  समितियां पूर्णकालिक  अधिशासी  निदेशकों के  ५
 गठित  जिनमें  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल  का  भी  एक  प्रतिनिधि  होगा  बाद  के  स्तर  से  नीचे

 के  सभी  पदों  पर  नियुइक्तयां  करने  की  शवितयां  उद्यमों  के  ब.डों  को  दे  दी  गई  किन्तु  तीसरे

 स्तर  के  पदों  अ्रर्थात ्  महा प्रबन्धकों  के  सेलेक्शन  में  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल  के  सचिव  को  भी  चयन

 प्रक्रिया में  शामिल  किया  जायेगा  ।  बोझ  स्तर  से  नीचे वे  सभी  cat  &  लिए  उद्यम  आवश्यक

 समझें  सरकारी  उद्यम  कार्यालय में  सरकारी  उद्यम  चयन  मंडल  के  सचिवालय में  रखें  गय ेडेटा  बैंक

 उपयुक्त  नाम  प्राप्त  कर  सकते  हैं  प्रौढ़  WA  तथा  उद्यम  के  आपने  उम्मीदवारों  के

 साथ  उन  पर  विचार  क्या  जा  सकता  इस  प्रकार  विभिन्न  सरकारी  उद्यमों  में  बोड़  सतर  के  शीष

 पदो  के  लिए  पदचारियों  का  चयन  करने  हेतु  एक  केन्द्र  वर्त  भर्ती  प्रणाली  अपनाई  गई  बोल  स्तर
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 से  नीचे  के  पदों  के  लिए  कोई  ऐसी  केन्द्रीकृत  भर्ती  प्रणाली  नहीं  है  कौर  उद्यमों  को  दी  गई  शक्तियां

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  ऐसी  कोई  प्रणाली  चालू  करने  का  विचार  भी  नहीं  किन्तु  बोर्ड  स्तर  से

 नीचे  के  पदो ंके  लिए  सेलेक्शन  के  सम्बन्ध  में  उद्यमों  के  बोर्डों  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वे  सरकारी

 उद्यम  चीन  मंडल  द्वारा  निर्धारित  किये  जाने  वाले  मुख्य-मुख्य  मागं  निर्देशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 छानबीन  art  चयन  के  लिए  शझ्रावश्यक  प्रबन्ध  करेंगे  |

 शीष  पदों  अर्थात  ate  स्तर  के  पदों  के  मामले  में  चंकी  सरकार  ही  नियोक्ता  प्राधिकारी  है

 इसलिए  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  प्रबन्धकों  द्वारा  किसी  उम्मीदवार  को  स्वीकार  किए  जाने  या

 न  किए  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  wea  सभी  पदों  के  मामले में  नियुक्तियां  करने  की  पुरी

 शक्ति  सम्बन्धित  प्रबन्धक-वग  को  प्राप्त  किन्तु  वे  सेलेक्शन ों  की  अन्तिम  रूप  देने  से  पहले  डटा

 बक  से  प्रस्तावित  उम्मीदवारों  पर  भी  निश्चय  रूप  से  विचार  करत  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में

 विमान  भ्रनदेशों  के  तगत  ऐसा  करना  अनिवार्य  है  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  म॑  क

 बतन धान

 485.  श्री  नारायण  चन्द  quant  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  डाक  तथा  तार  विभाग  में  स्टेनोग्राफर ों  के  वेतनमानों  के  बारे  में

 तृतीय  वेतन  आयोग  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  जो
 खण्ड

 1,  अध्याय  10

 के  पृष्ठ  48  से  58  तक  दी  गई  जिनमें  330--560  रुपए  425--700  रुपए

 silt  550--750  रुपए  का  प्रस्ताव  किया  गया
 अ

 क्या  डाक  तथा  तार  विभागਂ  के  स्टेनोग्राफर ों  को  wa  तक  ये  वेतनमान  नहीं fi ay

 गये  रोक

 (7)  यदि  तो  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  वेतनमानों  को  कब  तकਂ  लागू  कियां  जायेगा  ?

 चित्ति  मंत्रालय  में  सुशीला  ,  wie  सचिवालय

 से  बाहर  के  कार्यालयों  में  श्राशूलिपिकों  डाक-तार  विभाग  के  आशुलिपिक  भी  शामिल

 के  वेतनमानों  के  संबंध  में  आयोग  द्वारी  की  गयी  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  था  ।

 आयोग  130--300  रु०  तथा  210--425  रु०  के  संशोधन-पूर्वे  वेतनमानों  को  श्राशुलिपिंकों

 के  कार्यात्मक  ग्रेडों  के  लिए  330--560  रु०  तथा  425--700  रु०  '  के  संशोधित  बतन माना

 रोक  कुछ  सामान्य  मानदण्डों  को  पूरा  करने  की  शर्तों  के  welt  550--750  रु०  के  एक  प्रवीण

 ग्रेड  की  सिफारिश  की  थी  ।  आयोग  का  यह  भी  विचार  था  कि  330--560  रुपये

 के  स्तर  से  ऊपर  श्राशलिपिकों  के  लिए  किसी  भी  vac  प्रेम  के  दिये  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है

 कौर  तदनुसार  डाक-तार  विभाग  रु०  के  स्तर  के  कुछ  पदों  को  समाप्त  कर
 देने

 ~
 की  सिफारिश  की  थी  ।  जबकि  डाक्-तार  विभाग  वर्तमान  जो  130--300

 रुपये  तथा  210--425  रुपये के के  संशोधन-पूर्वे  वेतनमानों  में  थे  आयोग  द्वारा  की

 गयी  सिफारिशों के के  ऋमऋ  330--560  रुपये  शौर  रुपये  के  संशोधित

 संशोधित  वेतनमान  में वेतनमान  स्वीकार  कर  दिये  गये  हैं  लेकिन  425--700  रुपये के

 पदो  की  संख्या  की  समीक्षा  तथा  रुपये  के  प्रवीण  ग्रे  के  निर्माण  संबंधी

 साथ  जुड़े प्रश्नों  पर  wat  भी  विचार  किया  जा  रहा  ये
 विषय  इन  सामान्य  प्रश्नों के

 हुए  हैं  कि  क्या  गैर-सचिवालय  कार्यालयों  में  श्राशुलिपिकों  के  लिए  जो  प्रवरण  ग्रेड
 पहले

 से  ही  दिया  gat  था  उसे  330--560  रुपये  के  स्तर  से  ऊपर  बनाये  रखा
 .

 जाना  चाहिए
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 a अयव  क्या  कंवल  425--700  रुप  तर  से  ऊपर  ही  प्रवरण  ग्रेड  दिया  जाना  चाहिए

 तथा  साथ  ही  साथ  यह  भी  कि  के
 |

 लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाये  जायें  ।  इन

 विषयों  की  जिनमें  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  का  कुछ  संशोधन  weer  उनकी  संयुक्त han
 परामशं  तनवर  की  राष्टीय  परिषद  में  कर्मचारी  पक्ष  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  करके  ars

 को  जा  रही  है  ।

 मदान  के  अझ्रनिर्णोत  पड़े  मामले

 486.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  के  ऊंचा  रियों
 की  पेंशन  के  कितने  मामले  5  वर्षों  से

 से  से  वर्षों से  (aty)  1  वर्ष से  अधिक  समय  से  विभिन्न

 झवस्थाश्रों  में  निपटान  के  लिये  अनिर्णीत  पड़े  हैं  ;  कौर

 क्या  इन  मामलों  का  शीघ्र  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  का  कोड़  उपाय

 करने  का  विचार  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (atiecett  सुशीला  :  कें
 केंद्रीय  सरकारी  रियों

 के  पेंशन  सम्बन्धी  मामलों  पर  विभिन्न  विभागों  में  विभिन्न  प्राधिकारियों  द्वारा  कार्यवाही  की  जाती
 है

 और  तदनुसार  मांगी  fg  सुचना  एक  ही  स्थान  पर  उपलब्ध  नहीं  है  ।  1974  में

 nerrarany,  केन्द्रीय  राजस्व  जो  बहुत  अधिक  संख्या  में  केन्द्रीय  सरकारी  कोंचा  रियों  के  सम्बन्ध

 में  कार्यवाही  करता  एकत्रित  की  गई  सूचना  के  उस  कार्यालय  में  ay  1973  के

 केवल  2  मामले  तथा  1974 के  136  मामले  भ्र निर्णीत  पड़े  थे ।

 1-3-76  से  पेंशन  सम्बन्धी  कार्यविधियों  का  ग्रोवर  अ्रधिक  सरलीकरण  करते  हुये

 आदेश  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।  ऐसी  आशा  की  जाती है  कि  उनके  परिणामस्वरूप  पेंशनों  की  मंजूरी

 aq में  लगने  वाले  विलम्ब  में  ate  भी  कमी  हो  जाएगी  |

 फिसला  में  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारियों  को  मकान

 किराया  भत्ता

 487.  श्री  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  तीसरे  वेतन  अयोग  ने  उन  नगरों  के  लिये  जो  राज्यों
 की

 राजधानी  वेतन  के

 15  प्रतिशत  के  बराबर  मकान  किराये  wa  की  सिफ़ारिश  की  थी  ;

 यदि  तो  क्या  शिमला  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचा  रियों  को  aaa  का  केवल

 7.  5  प्रतिशत  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाता  है  ;  और

 इस  झ्र संगति के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वत्  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (siteatt  सुशीला  :  नहीं  ।  तीसरे  वेतन  आयोग

 ने  फ़िलहाल  मकान  किराये  भत्ते  की  अ्रदायगी की  प्रथा  का  जनसंख्या  के  आधार  पर  नगरों  के
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 वर्गीकरण ों के  सन्दर्भ  में  चालू  रखने  की  सिफ़ारिश  की  थी  ।  एतदनुसार वेतन  के
 15

 प्रतिशत
 पर

 मकान  किराया  भत्ता  उन  नगरों  में  स्वीकारे  है  जिनका  उनकी  जनसंख्या  के  rare  पर

 झर  के  रूप  में  वर्गीकरण  किया  gare  ।

 जनसंख्या  के  आधार  पर  शिमला  श्रेणी  के  रूप  में  वर्गीकृत  किये  जाने  की  योग्यता

 रखता  है  कौर  एतदुनुसार  स्वीकार्य  मकान  किराया  भत्ता  वेतन  का  74  प्रतिशत  है  |

 सवाल  ही  नहीं  उठता  |

 पटसन  की  वस्तुश्रों  का  निर्यात

 488.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटसन  की  वस् तुझ ों  के  निर्यात  के  लिये  हाल  ही  में  दी  गई  रियायतों  का  उद्योग  ने

 स्वागत  किया  है  ;

 क्या  ये  रियायतें  दिये  जाने  के  बाद  पटसन  की वस्तुओं  के  निर्यात
 में  वृद्ध  कौर  न प्राडइर

 बुक  कराने  के  लक्षण  दिखाई  दिये  हैं  ;  सनौर

 (1)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  हाल  पटसन

 पटसन  की  निवाड़  तथा  टाट  पर  निर्यात  शुल्क  हटाये  जाने  का  उद्योग  द्वारा  स्वागत  किया

 गया  है  |

 तथा  निर्यात  शुल्क  केवल  12  1976  को  हटाया  गया  था  श्र

 लिये  उसके  प्रभाव  का  अनुमान  इतना  शीघ्र  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 Damage  to  Opium  Crop

 489.  Dr.  Laxminarayan  Pandeyat  Will  the  Minister  ef  Finance  bejjpleased  to
 State  :

 (a)  whether  hailstorm  in  large  parts  of  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  during  this  year  has
 caused  great  damage  to  opium  crop  ;

 (b)  witether  Man  fsaur  an‘  Ratlam,  the  two  opium  growing  Districts  in  Madhya  Pradesh
 have  been  badly  affected  by  hailstorm  and  thus  opium  productiom  has  also  been  adversely
 affected;  and

 (c)  StepS  taken  by  GovernmenNt  to  provice  relief  to  opium  growers  ?

 Minister  of  State  in  charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Mukherjee  )  :  (a)  There  were  heavy  showers  and  hailstorm  with  strong  winds  in  certain
 oPium  growing  areaS  of  MadhyaPradesh  and  Rajasthan  Statesbetweem  30th  and  31st
 January  an‘  310  and  4th  February,  1976  which  have  caused  some  lamage  to  the  standing
 opium  crop.

 (b)  The  poppy  crop  if  certaiN  areaS  of  Mandsapur  and  Ratlam  districts  in  Madhya  Pra-
 desh  has  been  affected  by  adverse

 weather  conditions.  The  exteMt  of  damage  is  not  fully  ktown
 et.

 (c)  The  followifg  stepshave  been  taken  by  the  Government  to  provide  relief  to  the  opium
 cultivators

 (i)  Quick  survey  of  th
 Department.

 e  affected  areas  has  been  undertaken  by  the  staff  of  the  Narcotics
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 aa

 (#)  Cultivators  who  wanted  to  plough  back  their  poppy  fielCs  om  account  of  damage
 cauSed  to  the  poppy  crop  and  making  further  cultivation  uMeccNcmic  have  teen
 permitted  to  do  so  under  departmental  superviSic  1,

 (i)  Agricultural  experts  have,  atjthe  instatice  of  the  DepartmeNt,  viSitec  selected  affec-
 ted  areas  for  giving  expert  guidance  and  planning  further  measures  for  retrieval  of
 the  damaged  crop.

 (iv)  Theextent  ofdamagetothe  poppy  crep  this  year  will  be  taken  into  consideration
 as  usual  at  th  e  time  of  framing  the  Licensing  Principles  for  the  next  crop  Season.

 चीनी  और  बासमती  चावल  का  निर्यात

 491.  श्री  प्रियरंजन दास  मुंदी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  वर्ष  वास्तविक  उत्पादन  की  तुलना  में  चीनी  और  बासमती  चावल  का  कुल  कितने

 प्रतिशत  निर्यात  gat  ;

 क्या  उत्पादन की  कुल  मात्रा  में  से
 50

 प्रतिशत  बासमती  तथा
 25  प्रतिशत  चीनी  का

 निर्यात  करना  सम्भव है  ;  सनौर

 बासमती  चावल  अ्रौर  चीनी  के  प्रमुख  खरीददार  कौन  से  देश  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  1974-75  के

 दौरान  चीनी  के  उत्पादन का  22.  प्रतिशत  भाग  निर्यात  किया  गया  था  ।  जहां  aw  बासमती

 चावल  का  सम्बन्ध  क्षेत्र  तथा  उत्पादत  के  ५  उपलब्ध  नहीं  फिर  भी  यह  ग्रनुमान  है

 कि  1974-75  में  बासमती  चावल  के  उत्पादन का  लगभग  30  प्रतिशत  भाग  निर्यात  किया

 गया  था  ।

 यद्यपि  यथा  संभव  अ्रधिक  से  of  चीनी  तथा  बासमती  चावल  का  निर्यात  करने

 के  प्रयास  जारी  किन्तु  वास्तविक  निर्यात  आन्तरिक  तथा  श्रन्तर्राष्ट्रीय

 विदेशी  बाजारों  में  मांग  जैसे  विभिन्न  उपदानों  पर  निसार  करेंगे  ।

 बासमती  चावल  के  प्रमुख  खरीददार हैं
 :  सऊदी

 दुबई  तथा  कौर  चीनी  क  प्रमुख  खरीदार हैं  संयुक्त  अमरीका  मिस्  तथा

 सूडान  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  होटल

 492.  श्री  वीरभद्र  सिंह  :  पर्यटन  wit  नागर  fama  मंत्री  यह  बताने  की  क्या

 करेंगे कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  को  विभिन्न  देशों  में  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  क्या  उपाय

 किये  जा  रहे  हैं  ;  प्रौढ़

 सरकारी  क्षेत्र  के  होटलों  में  पर्यटकों  को  क्या  विशेष  सुविधायें  दी  जाती हैं
 ?

 पेट  कौर  नागर  fear  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :

 सरकारी  क्षेत्रीय  होटलों  को  विभिन्न  देशों  में  लोकप्रिय  बनाने  की  दृष्टि  भारत  sie  विकास

 निगम  विदेशी  यात्रा  व्यवसाय  पत्नियों  तथा  अन्य  समाचार  माध्यमों  में  विज्ञान

 देते  भारत  vies  विकास  निगम  द्वारा  दी  जाने  वाली  सेवाओं  को  प्रदर्शित  करने  वाले

 दृश्य  कार्यक्रम  भारत  को  यात्रा  करने  वाले  विदेशी  यात्रा  श्रभिकर्ताशों  को  तथा  विदेश  स्थित

 कुछ  केन्द्रों  पर  भी  प्रस्तुत  किये  जाते  भारत  wea  विकास  निगम  के  होटलों  &  सम्बधित
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 दे

 1897
 )

 प्रचार  सामग्री  सम्भावित  यात्नियों  तथा  यात्रा  अझभिकर्ताग्रों  के  बांटने  के  लिये  भारत  सरकार  के  -

 टक  कार्यालयों  तथा  एयर  इंडिया  के  कार्यालयों  को  नियमित  रूप  से  वितरित  की  जाती  है  ।  स्टीनबर्ग

 भ्रारक्षेण से  यूटेल  इन्टरनेशनल  तथा
 जान

 J  ग्रास्ट्रेलिया ,  के  माध्यम  से  सीधे  आरक्षण  की  सेवा

 का  प्रबन्ध  भी  विद्यामान  है  |

 सरकारी  क्षेत्रीय  होटलों  में  पय  तर्कों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  विशेष  सुविधा कों  में

 ये  सम्मिलित  हैं  (i)  चीनी  तथा  महाद्वीपीय  भोजनों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  विशिष्ट  रेस्टोरेंट  (ii)  कला  दिखायीं  (iii)  बाऊलिंग

 स्विमिंग
 हैल्थ  क्लब  (iV)  योग  (४)  आयुर्वेदिक तैल  स्नान  तथा  मालिश  (Vi)  शापिंग  सैन्टर

 (Vii)  दष्टव्यस्थल  यात्राएं  एव  भ्रमण  से  ग्राही  |

 अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को

 राष्ट्रकुल  dat  के  निदेशक  मंडल  में  निशक्त  करना

 492.  श्री  वीरभद्र  सिह  :  कया  वित्त  मंत्री
 यह

 बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  भ्रनुसचित  जातियों  तौर  भ्रनुसचित  जनजातियों
 के  कुछ  लोगों  को

 सभी  राष्ट्रीय कत  स्टेट  बैंक  um  इंडिया  तथा  frag  बैंक  साफ़  इंडिया  के  निदेशक  मंडलों  में

 निदेशकों  के  रूप  में  नियुक्त  करनें  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  ;  कौर

 यदि  तो  उक्त  निदेशकों  की  संख्या  क्या  है  ae  उनकी  नियुक्ति  कब  की  जानी

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रयासो  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :

 और  (a)  अ्राजकल  भारतीय  faq  बैंक  र  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  मंडलों  में  गैर-सरकारी

 निदेशकों  में  उन्नीस  व्यक्ति  भ्रनुसूचित  जाति  कौर  अ्रनुसूचित  जनजाति  के  हैं  ।

 भारत-ब्रिंदा  श्रमिक  तथा  व्यापार  dave  समिति

 494.  श्री  वीरभद्र  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  ब्रिटिश

 afar  तथा  व्यापार  संयुक्त  समिति  भारत  को  यूरोपीय  साझा  बाजार  के  देशों  ई०

 से  सुविधायें  दिलाने  में  मदद  करेगी  जो  उनके  द्वारा  लोम  कन्वेंशन  के  हस्तगत  करेवियन

 तथा  प्रशान्त  महानगरीय  sai  को  दी  जाती  है  ?

 वाणिज्य  Aa  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  भारत-ब्रिटिश  aie  समिति

 दोनों  देशों  के  बीच  श्राथिक  प्रौद्योगिक  सहयोग  बढाने  के  उपायों  के  बारे  में  विचार  करने  तथा

 उनकी  सिफ़ारिश  करन  के  लिए  स्थापित  की  गई  है  ag  समिति  द्विपक्षीय  अथवा  fea  के  अन्य

 मामलो  पर  विचार  faust  कर  सकती  है  जिनमें  लोग  कन्वेंशन  के  अधीन  कतिपय  विकासशील

 देशों  के  सम्बन्ध  में  यूरोपीय  झाधिक  समुदाय  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  को  विश्वव्यापी  बनाने  की

 प्रक्रिया  को  आगे  बढाने  में  ब्रिटेन  का  समथेन  प्राप्त  करना  सम्मिलित  है  ।
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 (Saka)
 नन

 Raids  on  Houges  of  Government  Officials

 495.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Willthe  Minister  of  Finance  be  pleaSed  to  state

 (a)  the  number  of  Government  officers  and  staff  in  the  country,  State-wiSe,  wkcSe  houses
 have  been  raided  during  the  period  of  emergettcy  and  the  departments  to  which  they  belong  :

 (b)  the  nature  and  quantum  of  goods  as  also  the  cash  recovered.  frcm  them  ;  and

 (c)  thenumber  of  Government  officers  and  staff  who  have  been  detained  on  charge  of  pos-
 Sessing  illegal  wealt  रे

 Minister  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab

 Tkherjes)
 (a),  b)  &(c).  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the

 Seizure  of  unaccounted  cash  and  other  articles  during  Raids

 496.  ShriBhagirath  Bhanwar:  Willthe  Minister  of  Finance  be  pleaSed  to  State  :

 (a)  the  amount  of  cash  and  the  value  of  the  uMaccounted  aSSets  unearthec  curing  the
 raids  conducted  after  the  proclamation  of  emergency  inthe  country

 (b)  the  number  of  persons  arreSted  during  theSe  raids  and  the  laws  uncer  which  they  are
 being  prosecuted;  and

 (c)  Whether  some  of  the  persoms,  whoSe  premiSeS  were  rai@ed  have  ccnMecticns
 with  foreign  countries  and  if  so,  the  names  of  these  coumtries  ?

 Minister  of  State  in  Charge  of  Deptt.  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Mukherjee):  (a)  Cash  over  Rs.  257  lakhs  and  other  assets  of  the  value  of  over  Rs.  1023  lakhs
 ‘were  seized  by  the  Income  Tax  authorities,  85  a  result  of  the  Search  and  seizure  operations
 conducted  by  them  dringthe  period  from  July,  1975  to  January,  1976.

 Foreign  Exchange  Enforcement  authorities  have  seized  Intian  currency  of  Rs.  21°1  lakhs
 and  foreign  currencyof  Rs.  4°6  lakhs(approxi  ate)  aS  aresult  ofthe  searches  conducted  by  them
 unter  Foreign  Exchange  Regulations  Act,  1973  during  the  period  frcm  26-6-7§  to  29-2-76.

 (b)  Unter  Direct  Tax  Laws  there  is  mo  proviSioD  as  such  for  the  arrest  of  perscnsin  whoSe
 caSeS  Search  and  seizure  operatioms  are  conducted.

 {3  y223913  were  arrested  un  ter  the  provisions  of  Foreign  Exchange  Regulations  Act,  1973
 during  the  period  from  26-6-75  to  29-2-76.

 ic  InformatoN  in  respect  of  Direct  Tax  Laws  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the
 Table  of  the  House.

 Some  of  the  persons  arrested  under  Foreign  Exchange  Regulations  Act  were  alleged  to  te
 mik  03  ocr  eee awa

 iving  paym:nts  under  imstructions  from  perSonsreSideNt  outsice  Incia,  (1  mainte-
 iniNg  accounts  10  foreign  countries.  Their  coMMection  is  with  some  persons  outsice  Incia  and

 113  conection  has  ben  established  with  any  foreign  country  as  guch.  The  foreign  countries
 involved  from  where  they  were  receiving  payments  frcm  Scme  perSc  Ns  oT  Tere
 they  have  accoumts  are  mainly  United  Kingdom,  United  States  of  America,  Canada,  Dubai,  Mus-
 cat,  Kefya,  Uganda,  Tanzania,  Singapore,  Bahrain,  Kuwait,  Sri  Lanka  and  Malayasia.

 Particulars  regarding  part  (9),  (b)  anc  (c)  of  the  queStion  in  respect  of  Customs.  Act  is  being
 collected and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Spinning  Mills  sanctioned  for  Madhya
 Pradesh

 49 7०  ShriG.  C,  Dixit:  Willthe  Minister  of
 Commerce

 be  pleaSed  to  State  :

 (a)  whether  some  spinning  mills  have  been  {Satctioned  for  Mathya  Pracesh  anc  if  so,
 the  total  cost  thereof  ;

 (b)  whether  this  number  is  in  conformity  with  the  demand  made  by  Madhya  Pr:  desh
 GoVernment  and  the  number  of  weavers  in  the  State
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 (c)  whether  these  mills  willstart  functioning  in  1976  and  the  estimated  pro
 ofs  and

 duction  there-

 (b)  number  of  mills  out  of  them  to  be  in  public  Sector  ?

 TheDeputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh: ) x  to  (d)  No  Industrial  licenSe  is  required  for  Setting  up  spinning  mills  upto  50,000
 Spindles  by  non  MRTP  houses  in  non  metropolitan  areas.

 Export  of  Kosa  Cloth

 498.  ShriG.C.  Dixit;  Willthe  Minister  of  Commerce  be  pleaSed  to  State

 (a)  total  quantum  of  ‘KoSa’  cloth  exported  during  1974-75  and  the  quaftum  likely  to
 be  exported  during  the  current  finatcial  year  ;

 (b)  nature  of  incentives  being  given  or  propoSed  to  be  given  in  order  to  booSt  its  export  ;

 c)  whether  any  export  market  survey  has  been  conducted  to  locate  the  export  poSsibilities
 of  ‘Kosa’  cloth;  an

 (d)  if  So,  the  results  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  (a)7°  66  lakh  sq.  metres  of  Kosa  cloth  valued  at  Rs.  1°96  crores  were  exported  in  1974-75.

 8  lakh  sq.  metres  of  the  value  of  Rs.  2:15  crores  are  likely  to  be  exported  in  the  current  financial
 year.

 (b)  Import  replenishment  licence  for  import  of  permissible  dyes  anc  chemicals  upto  10%
 of  the  f.o.b.  realisation  is  granted  on  exports  of  KoSa  fabrics  and  made-up  articles.  Against
 ready-made  garmeNt  exports,  the  import  replenishment  rate  is  12.%  of  the  of,o,b.  value  for
 import  of  dyes,  chemicals,  trimmings  and  embellishments.  Suitable  assistance  for  promo-
 tion  of  exports  is  also  given.

 (2)  No,  Sir.

 (d)  Does  not  81156.

 Trade  Agreement  with  Bangladesh

 499.  Shri  C.  Dixit  :  Will  the  Minister  of  Comimerce  be  pleased  to  State :

 (a)  whether  trade  agreemettt  has  been  signed  recently  with  Bangladesh;  and

 (b)  if  so,  the  salient  features  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  (a)  arid  (by:  No  Trade  Agreement  has  bee  recetitly  sigMed  with  Bangladesh,
 However,  trade  between  India  and  Battgladesh,  was  reviewed  in  January,  1976.

 Incentives  to  Handloom  and  Powerloom  Industries

 0०,  ShriG.C.  Dixit  ;  Willthe  Minister  of  Commerce be  pleaSed  to  State  the  effec-
 tive  Steps  taken  by  Government  recently to  provide  iticettivesto  handloom  and  powefloom  indus-
 tries  iN  order  to  Step  Up  CoUNtry’s  exports  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  Measures  have  bee®  initiated  for  improving  the  production  base  of  handloom  fabrics
 atid  products.  Apart  from  repletishment  to  which  they  are  eligible  under  the  licensing  policy
 assiStalice  is  being  given  to  exporters  of  handloom  and  powerloom  products  to  compete  it  iNter-
 NatioNal  markets.
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 A  plan  for  Starting  20  export-oriented  production  Projects  in  various  parts  of  the  country
 has  beeM  approved.  TheSe  will  manufacture  handloom  fabrics  exclusively  for  exports.

 Construction  of  Aerodrome  at  Jabalpur

 501.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil
 Aviation  be  pleaSed  to  state;

 (a)  whether  Government  have  annouNced  that  Jabalpur  (Madhya  Pracesh)  willbe  linked
 with  air  Services  and  if  so.  whether  work  for  the  coMstrUction  of  an  aeroC@rome  there  has  since
 been  commenced  and  the  time  by  which  it  willbe  completed  ;

 (b)  the  expen  titure  to  be  iNcurred  by  the  Central  Government  and  the  State  GovetnmeNnt
 to  Complete  it;  and

 (c)  the  names  of  the  States  with  which  Jabalpur  will  be  linked  by  air  and  the  revenue  likely
 to  be  eartled  as  a  result  thereof  ?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a),  (0)  and  (ce)
 A  Civil  aerodrome  already  exists  at  Jabalpur.  The  runway  has  been  recently  Strengthencd  anc
 iS  suitable  for  operations  wit  HS-748  aircraft.  At  preSent  Indian  Airlines  have  no  plans  to
 operate  air  Services  to  Jabalpur.  Director  GeNeral  of  Civil  Aviation  invited  applications  in
 December  1975  from  private  operatorSto  operate  air  Services  amongst  others  on  the  route  Delhi—

 But  none  has  so  far  evittced  afty  interest  iN  operating  on  thisroute.  If
 the  private  operators  Start  air  Services.  Jatalpur  willbe  linked  with  the  Union  Territory  of  Dejhi
 and  Uttar  Pradesh  State  and  it  would  not  be  possible  at  this  stage  to  assess  the  likely  revenue
 from  the  operations  of  air  Service  to  Jabalpur.

 आयात  में  वृद्धि

 502.  श्री  एस०  कार  दामानी  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 वित्तीय  वर्ष  के
 दौरान  31

 1975  तक  ata  में  भारी  वृद्धि  के  क्या  कारण

 यात्ना  तथा  ल्यवार  किन-किन  मुख्य  वस्तुभ्नों  का
 प्रख्यात  किया  गया

 तथा  उसी  अवधि

 में  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  किये  गये  आयात के  आंकड़ों  की  तुलना  में  इसकी  स्थिति  क्या  है  ;  ate

 चालू वर्ष  के  wea  में  व्यापार  में  अनुमानित wat  कितना  रहा है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  (*)  आयातों  में  भारी

 वृद्धि  उन  अनेक  वस्तु भ्र ों की  विश्व  कीमतों
 में  तीब्र  वृद्धि  के  कारण  हुई  है  जिनका  हमारे

 आपात  बिलों  में  प्रमुख  स्थान  जैसे  कि  पट्रोल  मशीनें  तथा  पश्विहहन  उपस्कर  ale  ।

 घरेलू  उपलब्धता  में  कमियों  को  पूरा  करने  तथा  उत्पादन  को  उच्चतर  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये

 कुछ  वस्तु झ्र ों  के  faa  मात्ना  में  प्रख्यात  भी  किये  गये  |

 197 5,  1974  तथा  1973  के  दौरान

 मुख्य  वस्तुझ्नों  के  आयात  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  1975

 के  बाद  वस्तु वार  wins  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी ०

 10425/  76]

 1975  तक  के  प्रीत  तक  ब्यापार  स्तरीय  1113,  करोड़  रुपये

 था  ।  इन  संकेतो के  ग्रा घार  पर  वित्तीय  वर्ष  1975-76  के  पन्त  तक  यह  अन्तराल  1400  सैं

 1500  करोड़  रुपये  तक  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 §0



 लिखित  उत्तर 22
 1897

 (  शक्त )

 बादलों  को  बरसाने  योग्य  बसाना

 503.  थ्रो  राजदेव  क्या  पर्यटन  शरीर  नागर  विभ्ञातन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  fa  :

 क्या  इंडियन  मीटर प्रो लो  निकल  सोसायटी  के  तत्वावधान  में  दिल्‍ली  में  आयोजित

 दिवसीय  गोष्ठी  में  एकत्र  वैज्ञानिकों  के  अनुसार  बादलों  को  बरसाने  योग्य  बनाने  के  क्षेत्र  में

 हमारे  प्रारम्भिक  प्रयास  सफ़ल  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  कया  इस  बात  पर  जोर  दिया  गया  था  कि  मौसम  प्रबन्ध  पर  राष्ट्रीय  नीति

 इस  प्रकार  बनाई  जाये  कि  एक  राज्य  में  बादलों  को  बरसाने  योग्य  बनाने  से  किसी  निकटवर्ती  राज्य

 के  सूखे  की  स्थिति  पैदा  न  हो  ;  ate

 क्या  बादलों  का  निश्चित  आचरण  ऋतु  कृषकों  तथा  सरकार की  निरन्तर

 चिन्ता  का  विषय  है  कि  क्या
 '
 कोल्ड  wares  तथा  फ्लाइड  सा डिग  इस  मान्यता  पर

 अपनाया  जाये  कि  बाहरी  तत्वों  के  बादलों  को  बरसाने  योग्य  बनाना  सम्भव  है  ?

 पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag):

 शर  गोष्ठी  में  भाग  लेने  वाले  वैज्ञानिको  के  सवेमतानुसार  वर्षा  की  वृद्धि  के  लिये  मेघ

 रोपण  भ्र भी  प्रयोगात्मक  स्थिति  में  हैं  ।  निर्णाप्रिक  निष्कर्षों  की  प्राप्ति  के  लिये  ध्यान पु वेक  प्रायोजित

 ध्रयोंगों  को  adit  जारी  रखने  कौर  उनके  संतोषजनक  रूप  से  मूल्यांकन  की  आवश्यकता  इन

 प्रयोगों  से  water  रूप  से  निर्णायक  परिणामों  की  प्राप्ति  के  बाद  ही  किसी  नीति  का  निर्धारण

 किया  जो  सकता  है  ।

 2
 जी  शीत  मेघ  ava  क्लाउड  Tar  उष्ण  मेघ  वपन

 क्लाउड  के  लिये  बादलों  की  उपयुक्तता  का  निर्णय  वायुमण्डल  व  बादलों  के  मापन  द्वारा

 किया
 जा

 सकता  है  ।

 सरकारो  उपक्रमों  में  क्षमता  का  उद्योग

 504.  श्री  ato  Fo  चन्द्रप्पन  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  के  बाद  प्रत्येक  सरकारी  उपक्रम  द्वारा  कितने  प्रतिशत

 aat  पर  काम  क्या  गया  है  ;

 गत  ae  इसकी  प्रतिशतता  कितनी  थी  ;

 इनमें  से  प्रत्येक  उपक्रम  के  लाभ  शौर  हानि  सम्बन्धी  नवीनतम  अंकड़े  क्या  हैं  ;  कौर

 गत  तीन  वर्षों  के  उनके  लाभ  ate  हानि  के  अनुमानित  आंकड़े  क्या  थे  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  रोहतगी  केन्द्रीय  सरकारी  क्षेत्र  के

 70  विनिर्माणकारी  एककों  , जिनके  सम्बन्ध  में  री  उद्यम  कार्यालय  में  सुचना  उपलब्ध  मैं  जुलाई

 से  1975  तक  की  ग्रवरधि में  उपयोग  की  गई  क्षमता  की  प्रतिशतता  के  ates

 में  दिये  गये  हैं  ।
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 केन्द्रीय  सरकारी  aa  के  विभिन्न  विनिर्माण कारी  एककों  े  पक  एक  के  दौरान

 क्षमता  के  उपयोग  की  प्रतिशतता  के श्रांकड़  1  में  दिये  गये  हैं  ।

 उद्यमों
 के  1975-76

 वर्ष  के  लाभ-हानि  के  afer  आंकड़े  31  1976

 को
 इस  वर्ष  के  लेखे  बन्द  हो  जाने  के  बाद  ही  सुलभ  तथापि  27  प्रमुख  उद्देश्यों  के

 सम्बन्ध

 में  197  5-76  की  पहली  तीन  तिमाहियों  के  कर  से  ga  निवल  लाभ-हानि  के  अनुमानित  आंकड़े

 उपलब्ध  हैं  जो  विवरण-प 1]  में  दिये गये  हैं  ।

 1974-75  वर्षों
 के  कर  से  पूरे  लाभ-हानि  tas

 में  दिये  गये  हैं  ।  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10426/76] |

 भारत-अमरीका  व्यापार  परिषद्‌  को  नई  दिल्‍ली  में  बैठक

 505.  थ्री  के०
 एस०  मधुकर  :

 श्री  एस०  धन  दा

 श्री  रास  भगत  पासवान :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-ग्रमरीकी  व्यापार  परिषद  की  बैठक  नई  दिल्‍ली  में  हाल  ही  में  हुई

 थी  कौर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्या  अमरीकी  प्रतिनिधि  मण्डल  के  ने  भारत  से  यह  चाहा  था

 कि  ag  देश में  विदेशी  पूंजी  निवेश  के  बारे  में  अपना  रवैया  स्पष्ट  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  ate  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 वित्त  मंत्री  ato  जी  ati  भारत  अमरीकी  संयुक्त  व्यापार

 परिषद  की  पहलीं  बैठकें  2  फरवरी  से  4  फरवरी  1976  को  नई  दिल्‍ली में  हुई  थी  ।

 उक्त  बैठक  में  दोनों  पक्षों  को  एक  दूसर  से  जानकारी  प्राप्त  करने  कौर  व्यापार  तथा  पूंजी

 निवेश के  ऐसे  क्षेत्रों  का  लगाने  का  अवसर  प्राप्त  हश्र  जिनमें  परस्पर  सहयोग  एक

 दूसरे  को  लाभकारी  हो  सकता  है  ।

 हां  ।  waar  प्रतिनिधिमण्डल  के  नेता  ने  ये  विचार  व्यक्त  किये  कि  यदि

 भारत  के  प्रधान  मंत्री
 की

 शर
 से

 भारत
 में

 विदेशी  पूजी  का  स्वागत  करते  हुए  कोई  वक्तव्य
 जारी

 किया  जाय  तो  उससे  भारत  में  पूंजी  लगाने  के  लिये  विदेशों  में  अच्छा  वातावरण  पैदा  हो

 जायेगा  ।

 विदेशी  निवेश  के  संबंध  में  सरकार  की  नीति  देश  में  कौर  विदेशों  में  सर्वविदित

 फिर  भी  संयुक्त  व्यापार  परिषद  की  बैठक  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  को  नोट  कर  लिया

 बम्बई  में  दुकानों  में  तस्करी
 को

 वस्तुश्नों  का  पुनः  पाया  जाना

 506.  श्री  वाई०  ईश्वर  रेड्डी  :  क्या  वित्त  मंत्री  fae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकर
 को  बम्बई

 में  विभिन्‍न  दुकानों
 में

 तस्करी  की  वस्तुयें  के  पुनः

 पाये  जाने  कें  बारे में  पता है  ;  श्र
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 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  कौर  उसकी  जांच  करने  के  लिये  क्या

 वाही  की  गई  है  ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  भुखा जों  )  :  तथा

 तस्कर  व्यापारियों  के  विरुद्ध  are  कार्यवाही  किये  जाने  के  कारण  तस्करी  की  वस्तुएं  कम  हो  गई  है

 कौर  बम्बई में  इस  प्रकार  की  वस्तुप्नों  का  खुला  प्रदर्शन  प्रभावी  ढंग से  रोक  दिया  गया  है  ।  हो  सकता

 @  aq  वस्तुप्नों  की  चोरी  छिपे  कुछ  बिक्री  होती  हो  परन्तु  उनके  मूल्य  तब  अपेक्षाकृत  बहुत
 अधिक  हैं  ।  कुछ  समय  पहले  इस  आशय  की  कुछ  प्रेस  रिपोर्टों  नोटिस  में  पायी  थीं  कि  तस्कर

 रायात की  .  गयी  चित्त  wa  फिर  से  बम्बई में
 दिखायी  देने  लगी  हैं  केवल  चोरी

 छिपे  किये  जाने  वाले  सौदों  के  बारे  में  ही  नहं  अपितु  निषिद्ध  वस्तुयें  रखे  जाने  के  बारे  में

 गुप्त  सुचना  एकत्र  करने
 के  लिये  भी  ate  अधिक  जोरदार  प्रयत्न

 किये  गये  हैं  ।  इसके  झ्तिरिवत

 विभिन्‍न  दुकानों  तथा  विषणन  क्षेत्रों  में  फेरीवालों  प्र  बहुत  से  आकस्मिक  छापे  मारे  गये

 हैं  तथा  निषिद्ध  वाहनों  के  जमा  रखने  अबवा  विक्रय  से  संबंधित  व्यवसायों  के  विरुद्ध

 सख्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 बीस्ट  कप  नियों  में  अधिकारियों  के  पदोन्नति  के  सिद्धांत

 507.  श्री  प्रदान  भाई  मेहता :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि :

 क्या  सामान्य  बीमा  निगम  ने  राष्ट्रीयकरण  के  पश्चात्‌  चार  ग्रपों में  गठित

 विभिन्‍न  बीमा  कम्पनियों  के  अधिकारियों  के  चयन  के  लिये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  प्रौढ़

 कसौटी  निर्धारित  की  है  ;  रोक

 क्या  उक्त  मागंँदर्शी  सिद्धान्तों  का  कठोरता  से  पालन  किया  जा  रहा  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  wat

 सधारण  निगम  अपनी  सहायक  कम्पनियों  विचार-विर्मो  करने

 के  कुछ  स्थूल  निर्देशात्मक  प्रतिमान  ak  मागदर्शक  सिद्धान्त  तैयार  किये  थे

 जिन  समितियों  को  श्रेणीकरण  कौर  पदोन्नति  का  कार्य  सौपा  गया  है  उनके  द्वारा  इनका  पालन

 किया  गया  है  ।

 मथरानी  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशें

 508.  श्री  प्रिशन्नभाई  मेहता  क्या  कवित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  wot

 सामान्य  बीमा  निगम  ने  सामान्य  बीमा  समन्वय  समिति

 की  सभी  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ;  अर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  हें

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  झोर  साधारण

 बीमा  सेवा  एकीकरण  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  सात  रिपोर्टों  में  से  तीन  रिपोर्ट

 वेतनमान॑  कौर  सेवा  की  wea  शर्तों  के  संबंध में  wear  तीन  विभिन्‍न  स्तरों  के  अधिकारियों

 की  वरिष्ठता  सूची  के  संबध  में  थी  जबकि  शेष
 रिपोर्ट  अधिकारियों  को  खपाने  की

 कमिटी  ait  वरिष्ठता  के  लिये  arene  सिद्धान्तों  के  बारे  में  थी  ।

 553.0



 Answers  March  12,  1976
 ———

 केन्द्रीय  सरक।र  ने  साधारण  बीमा  निगम  के  अधिकारियों  तथा  लिपिकीय  व

 अधीनस्थ
 रियों  के  वेतन  mat  ate  उन  की  सेवाओं  की  शर्तों  के  बारे  में  साधारण

 बीमा  कारबार  1972  की  धारा  16(1)  के  ग्रन्तगंत  दो

 योजनायें  cet  श्रधिसूचत  कर  दी  इन  योजनाओं  को  तैयार  करते  समय  समिति

 की  सिफारिशों  को  ध्यान
 में

 रखा  था  किन्तु  कर्मचारियों  के  साथ  बातचीत  करने

 के  बाद  कतिपय  विषयों  पर  समिति  की  सिफारिशों  में  संशोधन  करना  झ्रावश्यक  हो  गया

 क्षेत्रीय  कर्मचारियों  से  संबंधित  योजना  कभी  भी  विचाराधीन

 अघिकारियों  के  वर्गीकरण  से  संबंधित  सिफारिशों  को  तब  तक  के  लिये  अनन्तिम  माना

 गया  जब  तक  सधारण  बीमा  निगम  द्वारा  नियुक्त  पुनरीक्षण  समिति  द्वारा  ही

 अथवा  प्रभावित  अधिकारियों  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  होने  उनकी  समीक्षा  नहीं  की  जाती  ॥

 पुनरीक्षण  समिति  द्वारा  इन  सूचियों  में  जिन  कतिपय  परिवर्तनों  की  सिफारिश  की  गई  थी

 उन्हें  साधारण  बीमा  निगम  बोड़  द्वारा  अनुमोदित  कर  दिया  गया  था  ।

 पटसन  मिलों  को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेना

 509.  श्री  के०  QRo  मधुकर  :  क्या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पटसन  उत्पादकों  कौर  कर्मचारी  ने  देश  में  पटसन  मिलों  को

 नियंत्रण  में  लेने  की  मांग  की  है  ;  कौर

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  देश  में  पटसन  मिलों

 को  सरकारी  नियंत्रण  में  लेने  का  कुछ  ट्रेड  यूनियनों  तथा  दूसरे  लोगों
 ने  समर्थन  किया  है  ।

 सरकार  फिलहाल  पटसन  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करना  आवश्यक  नहीं  समझती  ।

 व्यापार  अन्तर

 510.  श्री  के ०  ठ  मजबूर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चालू  वित्तीय  ad  में
 हमारे  '  व्यापार  घाटे  ने  एक  तथा  रिकार्ड

 न् स्थापित  किया  ज  ह

 क्या  इसी  झ्र वधि  में  हमें  निर्वा  से  उत्साहवधंक  आप  हुई है  ;  ark

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  से

 अद्यतन  विदेश  व्यापार  ०  1975  से  1976  तक

 10  महीनों  की  अ्र्वाध  के  हैं  ।  इस  भ्र वधि  के  दौरान  व्यापार  घाटा  1236  करोड़  रुपये  रहा

 जबकि  गत  at  की  इसी  अवधि  में  982  करोड़  रुपये  था  ।  इस  अवधि  के  दौरान  हुए  3023

 करोड़  रुपये  के  निर्वात  गत  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  हुए  2616  करोड़  रुपये  के  निर्यातों  से

 15.6  ताकत  अ्रधिके  थे  |
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 सपर

 लिखित  उत्तर

 अमरीका  ढारा  भारत  से  साल  को  सरोद

 511.  श्री  के०  एम०  सुनकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  1974  के  भारत  अमरीकी  रुपये  निधि  के  शभ्राघार पर  करार  के  अधीन

 अमरीका  सरकार  द्वारा  भारत  से  10  करोड़  डालर  के  माल  ate  सेवाओं  की  खरीद  नई

 की  गई  है  ;  झ्र ौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण  है ं?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  शु प्रताप
 :  तवा

 भारत  अमरीकी  रुपया  HUT  1974  के  श्रन्तगंत  water  सरकार  से  प्रत्याशा  की

 जाती  है  कि  qe 5  बर्ष  की  ्र  वधि  के  दौरान  कुल  10  करोड़  डालर  का

 माल  शौर  सेवायें  खरीदे  |  wa  तक  उन  की  खरोदारियां  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ale  शारीरिक

 प्राधिकारियों  के  साथ  मामले  पर  अलग  से  कार्यवाही  की  जा  रही है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  पेंशन  तथा  wer  उपलब्धियों  को  वर्तमान

 प्रक्रिया  में  संशोधन

 512.  श्री  समर  मुकदमों  :

 श्री  दिनेश  भट्टा चा यें

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  पेंशन  तथा  wa

 उपलब्धियों  के  भुगतान  की  वर्तमान  प्रक्रिया  में  संशोधन  करने  का  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  नया  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  अधेवाधिकी  पैंशन

 शौर  aq  सेवानिवृत्ति  उपदान  की  श्रदायगी  में  होने  वाले  विलम्ब  को  दूर

 करने  की  दृष्टि  से  कौर  कार्यालयाध्यक्षों  राजपत्रित  सरकारी  कर्मचारियों  के

 वेतन  तथा  भत्तों  के  आहरण  ate  वितरण  की  कार्यविधियों  मे  सरलीकरण  के  लिये  28-2-76

 को  उदा  जारी  कर दिये  गये  हैं

 एक  विवरण-पत्र  सभा  पटल  पर
 रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 पेंशनों  का  निर्धारण  ्र

 राजपत्रित  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन  wie  भत्तों  के  झ्राहरण  श्र  वितरण  के

 संबंध  में  संशोधित  का ये विधि  की  मुक्त-मुख्य  बातें  इस  प्रकार  है  :--

 पेंशन  सम्बन्धी  कार्यविधि

 (1)  पेंशन  की  36  महीने  की  बजाय  दस  पूर्ण  महीनों  की  औसत  परि लब्धियों  के

 अधार  पर  को  जायेंगी  ।
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 (2)  सभी  मामलों  में  श्रधिवर्षिकी  पेंशनों  की  अदायगी  देय  महीनों  की  पहली  तारीख  a

 शुरू  होगी  ।  इसे  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कार्यालय  अध्यक्षों  ae  पेंशन  अदायगी  देश  जारी  करने

 के  लिए  जिम्मेदारी  अधिकारियों  के  लिए  विभिन्न  भ्र वस् था  पर  ava  के  लिए  एक  निश्चित  समय

 सारणी  निश्चित  कर  दी  गयी  है  ate  प्रत्येक  अवस्था  के  लिए  निश्चित  विभाजन  तारीखें  इस  प्रकार

 निर्धारित की  गयी  हैं  कि  जब  कोई  विभाजन  तारीख  at  जाती  है  तो  कायें  ग्रनिवायं रूप  से  अ्रगली

 अ्रवस्था  में  चला  जायेगा  |

 (3)  विपरीत  विशिष्ट  संकेत  न  होने  की  स्थिति  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रधान  की  गयी  सेवा

 की  दो  अवधियों  के  बीच  सेवा  में  ara  व्यवधान  को  किया  समझा  जायेगा  कौर  व्यवधान  पु

 सेवा  को  पेंशन  के  लिए  हिसाब  में  लिया  जायेगा  ।  इसी  प्रकार  असाधारण  छुट्टी  की  ऐसी  अवधियों

 को  भी  जिनके  बारे  में  गैर-भ्रहेंतादायी  मानने  की  विशिष्ट  प्रविष्टियां  न  हों  पेंशन  वे  लिए  हिसाब

 %  लिया  जायेगा  |

 (4)  पेंशन  के  संबंध  में  प्रशासनिक  स्वीकृति  की  आवश्यकता  को  समाप्त  कर  दिया  गया  है

 (5)  यदि  किन्हीं  कारणों  से  सरकारी  कर्मचारी  की  सेवा-निवृति  के  एक  महीने  पहले  पेंशन

 अ्रदायगी  आदेश  जारी  करना  संभव  न  हो  तो  कार्यालय  अध्यक्ष  दवारा  भ्र नन् तिम  पेंशन  ग्रोवर  मृत्यु

 तथा  सेवा-निवृत्ति  उपदान  की  स्वीकृति  तथा  भुगतान  किया  जायेगा  ।  अनन्तिम  पेंशन  6  महीने  की

 अवधि  के  पश्चात्‌  af  हो  जायेंगी ।

 (6)  सरकारी  कर्मचारी में  बकाया  देय  रकमों  प्रवास  से  का  निर्धारण

 करने  के  मामले  में  पेंशन  संबंधी  कागजों  को  तैयार  करने  की  अवस्था  में  पिछली  रिकार्ड  की  जांच

 सेवा-निवृत्ति  से  ga  दो  ag  की  अवधि  तक  ही  सीमित  रहेगी  ।

 राजपत्रित  सरकारी  कर्मचारियों  के  वेतन  कौर  भत्तों  श्राहरण  कौर  वितरण

 (1)  पहली  1976  से  राजपत्नित  सरकारी  कर्मचारियों  की  हकदार  का

 उन  विभागों  के  अध्यक्षों  दवारा  किया  जायेगा  जिसमें  वे  कार्य  कर  रहे  न  कि  महा

 लेखाकारों/वेतन  तथा  लेखा  कार्यालयों  द्वारा  ।

 (2)  राजपत्नित  सरकारी  कर्मचारियों  का  जैसा  कि  श्रराजपत्नित  कर्मचारियों  के

 मामले  में  होता  श्रह्मारण  att  वितरण  अधिकारियों  दवारा  संस्थापना  चिट्ठों  में  दिया  जायेंगी  ।

 (3)  राजपत्रित  अधिकारियों  के  छुट्टी  के  लेखकों  सहित  सेवा-रिकार्ड  महा लेखाकारो ं/

 वेतन  तथा  लेखाशघधिकारियों  दवारा  विभागीय  प्राधिकारियों  को  स्थानातरित  कर  दिये

 इस  संबंध  में  व्यवस्था  प्रत्येक  मंत्रालय  के  लिए  लेखाओं  को  लेखापरीक्षा  मेँ  wet  करने  की

 योजना  के  साथ-साथ  की  जायेगी  |

 केरल  में  हथकरघा  उद्योग  का  विकास

 513.  श्री  ए०  के०  गोपालन  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 केरल  सरकार  ने  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिये  चालू  ad  में  कितनी

 राशि  की  मांग  की  है  ;  शौर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  धनराशि  की  स्वीकृति  दी  है  ।
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 ि  12,  1976  लिखित
 नाटा

 वाणिज्य  मं  1975- area  में  उपमंत्री  (sit  विश्वनाथ  प्रताप  :  (#)
 76  तथा  1976-77  के  लिए  हथकरघा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  केरल  सरकार

 दवारा  प्रस्ताविक  तथा  केन्द्रीय  सरकार  दुबारा  भ्रनुमोदित  परिव्यय  नीचे  दर्शाये  गये  हैं
 —  ााभभा्ी

 परिव्यय  Bo )

 प्रस्तावित  अ्रनुमोदित

 1975-76  44.67  42.00

 1976-77  e  293.18  60.00

 वित्तीय  व्यि  1975-76  के  लिए  निधियों  का  आवंटन  केवल  राज्य  योजना  स्कीमों  के

 लिए  है  ।  1976-77  के  लिए  केरल  सरकार  दवारा  प्रस्तावित  2.93  करोड़  रु०  की  राशि

 राज्य  योजना  स्कीमों  को  जारो  रखने  के  लिए  तथा  20  gal  अधिक  कार्यक्रम  के  grata  केन्द्रीय

 स्कीमों  के  लिए  है  ।  सरकार  द्वारा  भ्रनुमोदित  60  लाख  रु०  की  राशि  में  से  46  लाख  रु०  राज्य

 योजना  स्कीमों  को  जारी  रखने  के  लिए  तथा  14  लाख  रु०  को  एकमुश्त  व्यवस्था  केन्द्रीय  स्कोरों

 के  लिए  राज्य  दवारा  उतना  ही  भ्रंश दात  fea  जाने  के  लिए है
 ।  उपरोक्त  के  पांव  वर्षो

 को  अवधि  में  1.  85  करोड़  के  परिव्यय  वाली  गहन  विकास  परियोजना  पांच  वर्षों  की

 अवधि  में  40  लाख  रुपये  के  परिव्यय  वाली  एक  निर्यात  उत्पादन  परियोजना  सिद्धांत  रूप  में  राज्य

 के  लिए  पहले  ही  अनुमोदित  की  जा  चुकी  हे  ।

 बिक्री  कर  सम्बन्धों  राष्ट्रीय  होती

 514.  श्री  बसन्त  साठे

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय

 क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  बिक्री  कर  सम्बन्धी  कोई  राष्ट्रीय  होती  न  होने  के  कारण  एक  दूसरे  के  पड़ौसी

 राज्यों  में  एक  तथा  उसी  वस्तु  पर  विभिन्न  दरों  से  कर  लगाया  जा  रहा  है  कौर  इसके  परिणामस्वरूप

 व्यापार  में  विविधिकरण  ale  भ्रन्तरंरज्य  तस्करी  तरार कभ  चोर  बाजारी  हो  रही  है

 क्या  सरकार  बिक्री  कर  सम्बन्धी  एक  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  करने  पर  विचार  कर  रही

 है  ;  कौर

 यदि  gt,  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 राजस्व  और  किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  सुर्जो  ):  से  :

 वास्तुकारों  की  बिक्री  प्रयास  खरीद  पर  कर  लगाना  राज्यों  द्वारा  कराधान  का  विषय  इसलिये

 जिन्हों  पर  बिक्री-कर  की  दरें  विभिन्न  राज्यों  में  अलग  अलग  तो  होंगी  ही  ।  कर  को  दरों  में  बहुत

 ज्यादा  HAT  होने  से  व्यापार  इधर  का  उधर  हो  जाता  न्य अरार  कर  देने  का  दायित्व  टाला  जाता

 है  ;  कौर  बिक्री  कर  की  दरों  में  एकरूपता  वांछनीय  तो  राज्य  सरकारों  को

 विशेष  जिन्हों  पर  कर  की  दरें  निश्चित  करने  से  पुर्व  अपने-अपने  राज्यक्षेत्रों  की  विशेष  भौगोलिक

 श्र  ग्रामीण  स्थिति  व्यापार  की  प्रगति  ate  न्य  समझ  तथ्यों  का  ध्यान  रखता  होता
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 राज्यों  द्वारा  बिक्री-कर  लगाने  के  सम्बन्ध  मे  यथासम्भव  एकरूपता  लाने  के  प्रयत्न  क्षेत्रीय

 परिषदों  के  माध्यम  से  विचार-विनिमय  करके  लिये  जाते  हैं  ।

 भारत  सरकार  के  विभागों  में  सर्वोपरि  भत्ता

 515.  थी  राजदेव  fag
 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  विभागों  दुबारा  wat  किए  गए  सर्वोपरि

 भत्ते  के  west  at  नवीनतम  स्थिति  कया  है  ;  कौर

 क्या  सरकार  का  विचार  aaa  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  भत्ते  के  भुगतान  की  उक्त

 पशुपति को  मूल  रूप  से  समाप्त करने  का

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  :  सभी  मंत्रालयो ंसे  सर्वोपरि

 भत्ते की  शभ्रदायगियों के  संबंध  मेँ  पुरे  ates  भ्र भी  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।  सर्वोपरि भत्ते

 पर  प्रतिबन्ध  लगाने  संबंधी  हाल  के  अनुदेशों  के  पश्चात्‌  तत्काल  उपलब्ध  आंकड़ों  के  विभिन्न

 मंत्रालयों  में  सचिवालय  के  कर्मचारियों  को  सर्वोपरि  भत्ते  के  संबंध  मे  wet  की  गयी

 औसत  मासिक  व्यय  की  रकम  लगभग  3.46  लाख  रुपए  है  ।  इसकी  इन  अनुदेशों के

 नारी  करने  से  औसत  मासिक व्यय की  लगभग  8.  73  लाख  रुपए  की  रकम  से  की  जाती  है  ।

 प्रशासनिक  मजबूरियों  के  कारण  समथधोपरि  भत्ते  को  बिल्कुल  समाप्त  कर  देना

 मुश्किल है  ।  परन्तु इस  संबंध  व्यय  को  काफी  कम
 कर

 दिया  गया  है  तथा  इसे  कौर  कम  करने

 के  लिए  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  watt  मिलें

 516.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  प्रबन् धा धीन  मिलों  ने  अधिक  जमा  स्टाक  उठाये  जाने  के

 कारण  हाल  ही  में  भ्र पनी  हानि  को  कम  करने  में  सफलता  प्राप्त  की  है  ;

 यदि  तो  पहले  कम  स्टाक  उठाये  जाने  के  क्या  कारण  थे  ;

 क्या  हानि  को  बढ़ावा  देने  वाले  wea  कारण  भी  थे  ;  ौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  )  जी  हां  ।  हानियां

 कम  करने  में  जो  बातें  सहायक  हुई  उनमें  एक  कारण  मिल  उत्पादों  का  vfs  मात्रा  में  उठाया

 जाना है

 माल  के  कम  उठाये  जाने  का  कारण  था  सामान्य  रूप  से  बाजार  में  वस्त्रों  की

 प्रभावकारी  मांग  का  अभाव  |

 झ्र  :  जिन  अरन्य  का  रणों  से  हानियों  वे  थे  :  raft  की  भारी

 झूप्रचंलित  एवं  घिसी  हुई  मिलों  की  कम  श्रमिकों  की  अधिकता  तथा  कार्यकारी

 पूंजी  की  कमी  |
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 )

 सहकारी  कताई  मिलों  का  बन्द  किया  जाना

 517.
 श्री  डी०

 डो०  देसाई :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  aaa  सहकारी  कताई  मिलो को  बन्द  होने  का  समाना  करना  पड़  रहा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ;  प्रौढ़

 सरकार  ने  मिलों को  बन्द  होने  से  रोकने के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  से  :  कुछ  सहकारी

 कताई  मिले  भ्र लाभकर  कार्यचालन  के  कारण  कठिनाइयां  अनुभव  कर  रही  हैं
 ।  राष्ट्रीय  सहकारी

 विकास  निगम  राज्य  सरकारों  के  साथ  समन्वय  करके  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  प्रबन्धों  की

 व्यवस्था  कर  रहा  1976 वे  waar  स्थिति के  अनुसार  तीन  सहकारी  मिलें

 वास्तविक  रूप  से  बन्द  हो  गयी  दो  वित्तीय  कठिनाइयों  के  कारण  तथा  तीसरी  श्रमिकों  व  प्रबन्धकों

 के  बीच  अशान्ति  पैदा  होने  के  कारण  ।  श्री  ऐसा  समझा  जाता  है  कि  राज्य  सरकारें  इन  मिलों

 । को  फिर  चालू  करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रही

 धन  उपलब्धता  का  मूल्यों  पर  प्रभाव

 518.  श्री  डी०  डॉ०  देसाई  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  gut  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  वर्ष  1975 में  जनता  के  पास  धन  की  उपलब्धता  मे

 बहुत  अधिक  वृद्धि  हुई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है  ;  झ्र ौर

 शल्या  पर  इसका  क्या  प्रभाव  पड़ा  है  ?

 वित्त  मंत्रो  ato  सुब्रह्मण्यम )  :
 1974  कें  sftan  शुक्रवार  शर

 1975  के  शान्ति  शुक्रवार  के  ara  जनता  के  पास  उपलब्ध  मुद्रा  मे  जो  1011  करोड़

 रुपए  (9.0  की  वृद्धि  हुई  थी  वह  पिछले  ad  की  उसी  वधि  में  हुई  1042  करोड़

 रुपए  (10. 2  की  वृद्धि  की  तुलना  में  कम  थी  ।

 यह  सवाल  पैदा  नहीं  होता  |

 थोक  मूल्यों  सूचकांक  (1961-62--100)  1974 में  रूई  27. 0  प्रतिशत

 वृद्धि  की  तुलना  में  1975 में  1.  प्रतिशत  की  वृद्धि हुई  किन्तु  मूल्य  स्तर  मुद्रा  पूर्ति में  होने

 वाली  वृद्धि  के  अलावा  कुल  मिला  कर  वस्तु प्र नों  की  उपलब्धि  तथा  सट्टे  की  प्रवृत्तियों  जैसी  ब  हु  ः

 सी  बातों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 परिचय  एशिया  को  बिजली  के  सामान  का  निर्यात

 519.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  व्या  वाणिज्य  पत्री  यह  बताने  को  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  को  पश्चिम  एशिया  को  बिजली  के  सामान  का  निर्यात  करने  में  भारी  सफ़लता

 मिली  कौर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  हैं  ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  हां  ।

 पश्चिम  एशियाई  देशों  को  बिजली  के  सामान  के  निर्वात  1974-75  में  बढ़कर  18,  28

 करोड़  रुपये  के  हो  गये  हैं  जबकि  1973-74 में  वे  8.  46  करोड़  रुपये  हुए  थे
 ।

 निर्वात  की  प्रमुख  ad  ये  हैं  —saafes  केवल  तथा  बिजली  के  पंखे  तथा

 अमोनियम  कंडक्ट सं  इलैक्ट्रिक  कंट्रील  व  स्विच  फलोरोसैंट  ए  तथा  बिजली  का  सहायक

 सामान  |

 भारतीय  बिजली  के  सामानਂ  को  खरीदने  वाले  पश्चिम  एशिया  के  प्रमुख  देश ये  हैं

 सऊदी  स०  Ho  रोमान  तथा  कतार  |

 निर्वात  के  लिए  नकद  सहायता

 520.  श्री  डी०  डो०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  निर्यात  के  लिये  नकद  सहायता  देने
 सम्बन्धी  यो  जना  aT  विस्तार

 का  कौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  (a)  सरकार  का

 विचार  है  कि  मुख्यत  निर्यात  संवर्धन  के  एक  उपाय  के  रूप  में  नकद  मुआवजा  सहायता  की
 इसਂ  योजना  को

 पुन  तयार  किया  जाए  ऐसा  विचार  है  कि  निर्यात  स्वदेशी  नए  बाजारों  में  प्रवेश

 करने  की  लागत  शादी  जैसे  बहुत  से  मापदण्डों  का  संतुलित  निर्णय  करके  विभिन्न  निर्यात  उत्पादों  के  लिए

 नकद  मुआवजा  सहायता  के  स्तर  निर्धारित  किए  जाएं  |

 India’s  Trade  with  Arab  Countries

 521.  Shri  Shankar  Dayal  Singh  :
 ्

 Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleaSed  to
 State

 (a)  whether  there  has  been  a  notable  ittcreaSe  in  Indian  trade  with  Arab  co  ultries  recently;

 (5)  if  so,  the  main  features  in  this  regard;  and

 (c)  the  export  of  which  commodities  to  these  couMtries  is  maximum  and  the  names  of  the
 .countries  which  are  importing  the  maximum  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  Yes,  Sir.

 (5)  Our  total  exports  to  Arab  countries  amounted  to  Rs.  423°02  crores  during  1974-75
 as  against  Rs.  174°13  crores  during  1973-74,  registering  am  increase  of  143  %  over  the  exports

 iM  1973-74.  Similarly  Intia’s  exports  to  the  Arab  Countries  during
 1975-76  were  Rs.  230°45  crores  85  against  Rs.  171°11  crores  for  the  correspcrding  pericd  of

 1974-75  showing  aM  iNcreaSe  of  over  34%.

 (८)  The  commodity  which  regiStered  the  maximum  growth  curing  the  ferioc  will  April—
 October  1975  was  sugar.  Leading  importers  of  this  item  were  Arab  Republic  of  Egypt,  Sudan
 and  Jordan.  The  next  largest  item  of  export  during  this  period  was  tea.  Leading  importers
 -of  this  item  were  the  Arab  Republic  of  Egypt,  Sudan,  Dubai  and  Iraq.  Sugar  and  tea  were

 =followed  byIron  and  Steel.  Iraq  was  the  largestimporter  of  thisitem,  followed  by  Dubai
 and

 ~Saudj  Arabia.
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 एशिया  के  याय  उत्पादक  देशों  का  साझा  ब्राजील

 522.  श्री  aft
 भूषण

 :  कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  को  बरपा  करेंगे  कि

 एशिया  के  चाय  उत्पादक  देशों  का  एक  सहयोग  संघ  सांझा

 बाजार
 की

 भांति  गठित  करने  के  बारे  में  किये  गये  प्रयास  किस  सीमा
 तक  सफ़ल  हए  हैं  जिससे

 कि  इनਂ  देशों

 के  बीच  प्रतिस्पर्धा  न  कौर

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का  विचार  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  एशिया  के  चाय  उत्पादक

 देशों  का  एक  साझा  बाजार  बनाने  के  लिए  sat तक  कोई  प्रयास  नहीं  किया  गया  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  में  हथकरघा  उद्योग  को  संकट

 523.  थी  tito  के०  प्यन्द्रप्पत  :  क्या  वाणिज्य  मन्त्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हथ करघों  द्वारा  उत्पादित  क्रय  माल  के  लियें  निर्वात  बाजार  मैं  संकट  के  कारण

 केरल  मे  हथकरघा  उद्योग  को  गत  पे  संकट  का  सामना  करना  पड़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 (7)  इस  संकट  का  सामना  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  र
 द

 क्या  सरकार  का  विचार
 हथकरघा

 को  बचाने  के  लिये  मिलों  द्वारा  क्रेप  के  उत्पादन

 पर प्रतिबन्ध लगाने  का  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  निर्यात  के

 लिये  परिधान  उत्पादन  हेतु  हथकरघा  क्रेप  कपड़े  की  मांग  में  तीब्र  वृद्धि  होने  से  एक  ऐसी  स्थिति  बन  गई

 जिसमे  विद्युत चा  लित  करघों  ने  भी  क्रेप  कपड़े  का  उत्पादन  आरम्भ  कर  दिया  |  इससे  केरल  में  हथकरघा

 क्षेत्र  के  लिये  कठिनाइयां  पैदा  हो  गई  थीं  ।

 राज्य  सरकार  ने  विद्युत चालित  करघा  कपड़े  को  हथकरघा  क्रेप  के  रूप  में  बेचे  जाने

 पर  रोक  लगा  दी  है  कौर  हथ करघों  पर  तथा  विद्युत चालित  करघों  द्वारा  तेयार
 किये  दोनों  प्रकार

 कैमरे  कपड़े  में  मे  द  करने  के  लिये  विशेष  मोहर  लगाने  की  भी  व्यवस्था  की  हैं  ।

 हथ करघों  द्वारा  क्रेप  कपड़े  के  उत्पादन  का  विस्तार  करने  के  लिये  भी  उपाय  किये  गये  हैं  ताकि

 परिधान  विनिर्माताश्ों  at  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  किया  जा  सके  ।

 यह  प्रश्न  विचाराधीन है
 ।

 तस्करी  की  वस्तु भ्र ों  का  पकड़ा  जाना

 524.  aft  सी०  के०  चन्द्रभान  ait  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की
 कपा  करेंगे कि  :

 1973-74,  1974-75  शौर  1975-76 में  तक  तस्करों  से  पकड़ी  गई  विभिन्न

 प्रकार  की  वस्तुयें  पकड़ी  गई  धनराशि  सहित  कुल  मूल्य  कया  है
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 नला  ‘iti

 उन  तस्करों के  नाम  कया  हैं  जो  इस  समय  गिरफ्तार  जिनकी  सम्पत्ति  जब्त  की  गई  हैं

 जो  फ़रार

 क्या  सरकार  का  इन  तस्करों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाने  का  विचार  है  ?

 राजस्व  शर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )
 :

 “  सीमा  शुल्क

 1962  के  श्रन्तगं त
 पुर्व  भर्ती  तीन  वर्षों  मे  पकड़े  गये  विभिन्न  सामानों  का  कुल  मूल्य  नीचे  दिया

 गया है  :--

 faa  रण

 ay
 सीमा  शुल्क  1962  के

 अ्न्तंगंत  पकड़े  गये  माल  का  लगभग  मूल्य

 रुपयों  मे ं)

 1973-74  4145

 1974-75  ह  5872

 1975-76  1976  3941  )
 -

 तस्करों  are  विदेशी  मुद्र  के  जालसार्जों  तथा  उनके  सम्बन्धियों  a  सहयोगियों  के  भी  परिसरों

 की  तलाशी  लेने  कौर  भल  पकड़ने  की  काय  वासियों  के  आयकर  भ्र धि का  रियों  द्वारा  पकड़ी  गई

 नकद  रकमों  कौर  दस्तूरों  के  मूल्य  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  —

 पकड़ी  गई  नकदी  पकड़ी  गई

 का मूल्य
 LS

 -  रुपयों  मी )

 1973-74  7.5  12.2

 1974-75  9.3  33.7

 1975-76  15.4  5.98

 विवि औषधि  ा

 28  1976  की  स्थिति  के  अनुसार  कि  संलग्न  सुची  में
 दिया

 गया  ,

 विदेशी  मुद्रा  झ्रनुरक्षण  तथा  तस्करी  निरोध  1974  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  जारी  झ्रांदेशों से से  23  तस्कर  नज़र बन्द  एक  तस्कर श्री  रावतमल

 जिसके  विरुद्ध  केन्द्रीय  सरकार  ट्री  नजरबन्दी  आदेश  जारी  किये  जा  चूके  कभी  तक  फ़रार  है  ।  श्री

 की
 कोई  सम्पत्ति  कुक  गद  की

 गई  हैं
 ।

 उपर्युक्त  के
 28  1976  की

 स्थिति  के  विभिन्न  राज्य
 सरकारों  ae  सच  राज्य  क्षेत्रों

 की
 सरकारों  द्वारा  तस्करों  कौर  उनके

 सहयोगियों के
 नजरबन्दी

 के
 1867

 आदेश  जारी  किये  जा  चुके  इनमें
 से

 272
 व्यक्तियों

 को

 अभी  तक  नज़र बन्द  नहीं  किया  ग्या  है  श्रद्वा  वे  फरार  राज्य  सरकारों  द्वारा  जिन  तस्करों  की
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 की  नन

 बन्दी  के  area  दिये  गये  उनके  नामों  are  अन्य  विवरणों के  बारे  में  सूचना  बहुत  लम्बी  होगी  ।  प्रत्येक

 अलग  मामले  के  सम्बन्ध  में  सूचना  एकत्न  करने  में  जितना  समय  कौर  श्रम  लगेंगी  वह  सम्भवतः

 उससे  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों के  श्रन्रूप  नहीं  होगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  किसी
 विशेष

 व्यक्ति  भ्रमणा  व्यक्तियों  के  बारे  में  सुचना  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  वह  एकत्र  करके  प्रस्तुत  की
 जायगी

 ॥

 (77)  विदेशी  मुद्रा  श्रनरक्षण  तथा  तस्करी  निरोध  1974  के  अन्तर्गत  कानूनी

 अदालत  में  मुकदमा  चलाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  परन्तु  जिस  माले  में  सीमा  शुल्क  wrataqsy

 1962 के  न्तगंत  मुकदमा  चलाने  के  लिये  पर्याप्त  साक्ष्य  मौजद  उस  मामले  में  उस  अधिनियम  के

 श्रन्तगंत  यथोचित  कार्रवाई  की  गई  है  |

 नज़र बन्द  तस्करों  की  सुची

 1.  श्री  हाजी  मस्तान  मिर्जा

 2.  श्री  सुकर  नारायण  बखिया

 3  श्री  नल्ल  STE

 4  श्री  भाना  खालसा  पटेल

 श्री  देवा भाई  नाविक

 6.  श्री  के'०  एस०  अब्दुल्ला

 श्री  कान्ती  लाल  ज्ञानचन्द  शाह

 8  श्री  नाथ लाल  रूपसी  शाह

 श्री  राजा बल ली  हीरजी  मैदानी

 10  श्री  रवीन्द  लीलाधर  ढोलकिया

 11  श्री  ललित  लीलाधर  ढोलकिया

 12  श्री  वद्ध राज  मन स्वामी  मदालियर

 13  श्री  यूसुफ़  अब्दुल्ला  पटेल

 14  श्री  एस०  एम०  ए  ०  सिद्दीक

 15  श्री  वी०  एम०  जी०  मरियप्पन  वण् डायर

 16  श्रीਂ  रामलाल  नारंग

 17  श्री  घमण्डी राम  Fo  वो वानी

 18  श्री  dae  इश्तियाक  yeas

 19  श्री  न नन्द  किशोर वर्मा स्प  IPAS  Aq]

 20  श्री  दयाशंकर
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 आआ  आचार्य  यन्

 21.  श्री  श्याम  बिहारी

 22.  श्री  डाली  चन्द

 23.  श्री  श्रीकिशन

 आयकर को  बकाया  wrfat

 525.  को  ato  के०  चन्द्रप्पफ्त

 श्री  भटटाचार्य :

 थी  वीरेन  दत्त

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आयकर  की  बकाया  राशि के  नवीनतम  श्रांकड़े क्या  हैं  प्रौढ़  गत  तीनਂ  वित्तीय  वर्षों में
 प्रत्येक वर्ष  के  पन्त  में  बकाया  राशि  के  आंकड़े  क्या

 गत
 वित्तीय  बर्ष  में  आयकर की  कितनी  राशि  बटटे  खाते  डाली  कौर

 बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  अतिरिक्त  कदम  उठाये हैं  ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी ):  कर  की  बकाया

 के  ्  प्रत्येक  तिमाही  के  ara  में  संकलित  किये  जाते  निगम  कर  सहित  आयकर की  बकाया

 के  नवीनतम  आंकड़े
 31  1975  की  स्थिति  के  अनुसार  उपलब्ध  हैं  ।  सकल  मांग  की  रकमें  प्रौढ़

 निगम कर  सहित  आयकर  की  शुद्ध  बकाया  की  उक्त  तारीख  को  कौर  वित्तीय  वर्ष  1972-73,

 1973-74  कौर  1974-75  के  श्रान्त  में  निम्न  प्रकार  थीं  :--

 रुपये

 सकल  मांग  शुद्ध  बकाया निम्नलिखित
 तारीख

 की

 स्थिति
 के  अनुसार

 31-3-1973  790.  02  483,  10

 31-3-1974  815.  60  471.13

 31-3-1975  935.  96  537.42

 31-12-1975  925.  50  654.52

 निन क

 वित्तीय  1974-75 में  बेटे  खाते  डाली  fra  कर  सहित  आयकर  की  कुल

 रकम  4.  81  करोड़  रुपये  थी  ।

 बकाया  मांग  की  वसुली  के  ara  कर  1961  में
 दिये  गये  उपायों  में  से

 प्रत्येक  मामले  की  परिस्थितियों  के  झुकाकर  श्रावयक  उपाय  काम  में  लाये  जाते  कौर  वसूली  न्हीं  होने

 योग्य  मांग  को  बेटे  खाते  डाल  दिया  जाता  है  ।
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 ‘ame  से  gl  जमाखोरी  रोकने  के  लिए

 526.  श्री  नरेन्द्र  कुमारी  साँघी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  बजट  से  जमाखोरी  रोकने  के  लिए  कुछ  उपाय  किये

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  कौर

 उक्त  उपाय  अपने  उद्देश्य  को  पुरा  करने  में  कहां
 तक

 सफल  पाये
 गये

 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  .  हां  ॥

 देश  में  बजट  से  पुर्व  जमाखोरी  को  रोकने  के
 लिये  सरकार  द्वारा  किये  गये  मुख्य

 उपाय  नोचे  बताये  गये  हैं  :

 (1)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  1944  के  नियम  224(3)  के  अन्तर्गत  केन्द्रीय

 सरकार  ने  15  1976  को  समाप्त  होने  वाले  4  सप्ताहों  के  दौरान  घरेलू  खपत  के  लिये

 उत्पादन  शल्क  लगने  योग्य  माल  की  निकासियो  को  सीमित  कर  दिया  इस  अवधि  के

 घरेलू  खपत  के  लिये  किसी  कारखाने  अथवा  मालगोदाम  से  उत्पादन  शुल्क  लगने  योग्य  माल  की

 श्रनुमत्य  साप्ताहिक  निकासी  पिछले  एक  वर्ष  की  साप्ताहिक  औसत  निवासियों  की  मात्ना  अथवा

 मूल्य  के  जैसी  भी  स्थिति  120  प्रतिशत  तक  सीमित  है  ।  श्रावश्यक  सांविधिक

 वितरण  नियंत्रण  के  श्रन्तगंत  खाने  वाली  रक्षा  श्रथवा  er  सरकारी  श्रादेशो  के  श्रस्तगंत

 सप्लाई  की
 जाने

 वाली  वस्तुद्नों  शादी  के
 संबंध

 में  इन  प्रतिबंधों  में  ढील  देने  के  लिये  उपबंध  किया

 गया

 (2)  राज्य  सरकारों
 को

 निदेश  दिया  गया  है
 कि

 वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि  निमित  वस्तुभ्नों

 की  नियमित  निकासी  की  वितरण-व्यवस्था  के  जरिये  शीघ्र  प्रेषित  किया  जाता

 रहे  ताकि  उपभोक्ताओ  को  वे  वस्तुएं  मिलती

 (3)  पैकेज  में  रखी गई  वस्तुएं  1975  जिसमें  के

 नाम  तथा  मूल्य  को  श्रनिवायं  रूप  से  अंकित  करने  की  व्यवस्था  सत्य  बातों  यह

 सुनिश्चित  करने
 की  दृष्टि

 से  सख्ती  से  लागू  किया  जा  रहा  है  कि  बजट  पुर्व  जमाखोरी
 समाप्त

 किया  जाता

 (4)  सरकारों  से  arte  किया  गया  है  कि  यह  सुनिश्चित  करें  कि  मूल्य  तथा  स्टाक

 प्रदर्शित  करने  से  संबंधित  आदेशों  को  उपभोक्ता  संरक्षण  के  एक  श्राघश्यक  उपाय  के  रूप  में  कार्यान्वित

 किया  जाता  तथा

 ह
 (5)  राज्य  सरकारों  को  निदेश  दिया  गया  है  कि  वे  क्षेत्रीय  स्तर  पर  निम्नलिखित  व्यवस्था

 (i)  जहां  कहीं  उपभोक्ता
 से  इस  श्राशय  की  कोई  शिकायत  प्राप्त  हो  कि  फुटकर  विक्रय

 केन्द्रों
 पर  माल  की  कमी है  अथवा  कोई  स्टाक  उपलब्ध  नहीं  वहां  क्षेत्रीय  अधिकारी

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिये  करेंगे  कि  थोक-विक्रेता  अथवा

 थोक  विक्रेता  से  माल  सप्लाई  किया  जाता  तथा
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 (ii)  fort  मामलों  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  के  जरिये  कमी  को  पुरा  नहीं  किया  जा

 सके  उनमें  सिविल  पूरी  तथा  सहकारिता  विभाग  को  तुरन्त  ही  टेलीफोन/तार  द्वारा

 सुचना  भेज  दी  जायेगी  जो  निर्माताओं  के  माध्यम  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  जल्दी  से

 माल  भेजने  की  व्यवस्था  करेगा  ।

 उपर्युक्त  विभिन्न  उपायों  को  पर्याप्त  उपाय  कहा  जा  सकता  है  क्योंकि  इस  वर्ष  बजट  पुत्र

 जमाखोरी  उल्लेखनीय  प्रतीत  नहीं  होती  ।

 भारत  के  तारीख  16  1976  भाग  2,  खण्ड  3,  उपखण्ड  (i)  में

 a  ee

 27  1897

 श्रका शना थें  ।

 भारत  सरकार

 वित्त  मंत्रालय

 ौर  बीमा

 16  1976

 नई  ह ap  eg

 27  1897

 श्राघसुचन

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क

 सामानी  केन्द्रीय  उत्पाद-शल्क  1944  के  नियम

 224  के  उपनियम  (3)  के  अनुसरण  1976  की  फरवरी  के  सत्र हू वें  दिन  wea  होने  वाली

 अर  1976  के  मार्च  के  पन्द्रहवें  दिन  समाप्त  होने  वाली  दिनों  को  सम्मिलित  करते  )

 अवधि  को  उस  अवधि  के  रूप  में  विनिर्दिष्ट  करती  2,  जिसके  दौरान  उत्पाद-शुल्क  योग्य  माल

 जो  स्थानीय  उपभोग  के  लिए  हटाया  जाना  उक्त  उपनियम  के  उपबंधों  के  अधीन  होगा  ।

 )

 अवर  भारत  सरकार

 fadfaa  कपड़े  का  उत्पादन  कौर  उसकी  आवश्यकता

 527.  श्री  वाई०  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  इस  समय

 नियंत्रित  कपड़े  के
 उत्पादन  तथा  उसकी  आवश्यकता  की  तुलनात्मक  स्थिति  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  frees प्रताप  fag):  कंट्रोल  के  कपड़े  का  उत्पादन

 इसलिए  किया  जाता  है  ताकि  कुल  मिलाकर  जनता के  कमजोर  वर्गों  की  कपड़े  की  ग्रा वश्य कता
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 णणणण

 पुरी  हो  सके  ।  साथ  ही  उनकी  अ्रावश्यकताएं  कंट्रोल  की  किस्मों  तक  ही  सीमित  नहीं  हैं  क्योंकि  खपत

 नन् ह. पटन  में  नकली  रेशम  के  ब्लेकशीड  वस्त्र  तथा  हौजरी  का  माल  भो  सम्मिलित  कंट्रोल  के

 कपड़े  के  उत्पादन  के  बेमानी  स्तर  जनता  के  कमजोर  बग  को  कंट्रोल  के  को  श्रावश्यकताश्रों  को

 पुरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  दिखाई  पड़ते  हैं  ।

 भारत  के  व्यापार  निगम  ढारा  सऊदी-अरब  के

 साथ  करार

 528.  श्री  हरि  सिह  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  हाल  ही  में  भारत  के  राज्य  व्यापार  निगम  ने  भेड़ों  की  सप्लाई  के  लिए  सऊदी

 अरब  के  साथ  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  प्रौढ़

 यदि  तो  सऊदी  अरब को  निर्यात  के  लिए  ये  भेड़ें  किस  एजेंसी  द्वारा  तथा  कहा  से

 खरीदी  जायेंगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  घिदवनाथ  प्रताप  :  जी

 निर्यात  के  लिए  खरीदारियां  राज्य  व्यापार  निगम  के  सहयोगी  सप्लायरों  द्वारा  की

 जाएंगी  ।  अधिकांश  खरीदारियां  राजस्थान  सरकार  के  भेड़  तथा  ऊन  निदेशालय  के  कार्यालय  के

 माध्यम  से  राजस्थान  से  की  जायेगी  ।  शेष  ख़रीदारियों  मध्य  प्रदेश  तथा  गुजरात  से  सहयोगी  सप्लायरों

 द्वारा  की  जाएगी  |

 दिल्‍ली  के  क्लबों  में  आयातित  दाराब  का  स्टाक

 529.  श्री  हरि  fag  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सीमा  शुल्क  विभाग  के  तस्करी  निरोधक  शाखा ने  23  1976  को

 दिल्ली  के  सभी  क्लबों  में
 प्रायश्चित

 शराब  के  स्टाक  को  सीलबंद  कर  दिया

 यदि  तो  उन  क्लबों  के
 नाम  क्या  हैं  तथा  सरकार  ने  उनके

 विरुद्ध  क्या  कार्यवाही

 की

 कौर  बैंकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब
 :  are

 23-1-1976  को  दिल्‍ली  समाहर्ता-कार्यालय  के  तस्करी-विरोधी  एकक  ने  प्रेस  क्लब  ग्राफ  इंडिया

 तथा  दिल्‍ली  फ्लाइंगਂ  नई  दिल्‍ली  का  निरीक्षण  किया  ate  आयातित  शराब  के  उनके  स्टाक  को

 सीलबन्द  किया  ।  1976 में  अरन्य  तारीखों को  दिल्ली  के  जिन  अन्य  क्लबों का  निरीक्षण

 किया  गया  था  उनके  संबंध  में  इसी  प्रकार  की  कार्रवाई  की  गई  थी  ।  क्लब  जैसा  कि  सीमाशुल्क

 अघिनियम  1962  की  धारा  तथा  के  अधीन  भ्रपेक्षित  प्रायश्चित  शराब  के

 बारे  में  विभाग  के  पास  घोषणा-पत्न  दायर  नहीं  किया  था  ate  निर्धारित  रिको-नहीं  रखा  था  जिसके

 कारण  सीमाशुल्क  श्रधघिनियम  के  अधीन  शराब  को  जब्त  किया  जा  सकता  प्रौढ़  क्लबों  अर्थ-दण्ड

 लगाया  जेसी  कि  अधिनियम  में  व्यवस्था  शराब  को  ज़ब्त  कर  लिया  गया  सनौर

 जब्ती  की  एवज  में  जुर्माना  लगाया  गया  |

 |: है 3
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 पेंशनभोगियों

 को
 मंहगाई  भत्ते  का  भुगतान

 530.  श्री  एस०  TRo  बुर्जों  :

 थ्री  बसन्त साठे  :

 गया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पेंशन  भोगियों  को  मंहगाई
 भत्ते

 को  कुछ  शौर  किस्तें  मंजूर  की  गई

 यदि  तो  इस  अ्रसाधारण  विलम्ब  के  क्या  कारण

 इस  संबंध  में  अन्तिम  निर्णय  कबਂ  तक  किये  जाने  कौ  संभावना  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ttrett  सुशीला  :  से  जीवन-निर्वाह  के

 खर्चे  में  वृद्धि  होने  के  कारण  पेंशन  भोगियों  को  राहत  की  तीन  किस्तें  पहले  ही  मंजूर  की  जा  चुकी

 उनको  सनौर  राहत  देने  संबंधी  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन है  |

 कानपुर  स्थित  लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल्स  तथा  एथरटन  वैस्ट  मिल्स  को  अपने  afrart  में

 लेने  के  बारे  में  निर्णय

 531.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 मोहम्मद  इस्माइल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  छपा  करेंगे कि  :

 कानपुर  स्थित  लक्ष्मी  रतन  काटन  मिल्स  तथा  एथरटन  वेस्ट  मिल्स  Ft

 अधिकार  में  लेने के  बारे  में  आगे  क्या  कायंवाही  हुई  है  ;

 क्या  इस  संबंध  मेंਂ  afc  निर्णय  ले  लिया  गया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  हूँ  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  से  केन्द्रीय

 सरकार ने  राज्य  सरकार  तथा  कानपुर  स्थित  काटन  मिल्स  के  बैंकर्स  के  साथ  विस्तृत

 fara  है  ताकि  उन्हें  फिर  से  चालू  करने  के  लिए  व्यवस्था की  जा  सके  ।  प्रशासनिक

 प्रबन्धकीय  आवश्यकताओं  के  लिए  भारी  धनराशि  भर  कारगर  व्यवस्थापकों

 at  जरूरत  है  जिनहें  अन्तिम  रूप  देने  में  समय  लग  रहा  है  ।  सरकार  इस  झोर  गम्भीरतापूर्वक

 ध्यान  दे  रही  है  मिलों  को  शीघ्रातिशीघ्र  फिर  से  चालू  करने  की  सर्वोत्तम  व्यवस्था  किस

 प्रकार की  जाए -

 यूरोप  के  चर्मकार  कौर  चमड़ा  निर्माता  भारत  के  साथ  करने  के  इच्छुक

 532.  श्री  एस०  एस०  बनर्जी  o

 श्री  कल्याण सुन्दरम

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यूरोपीय देशों  के  चर्मकार  ate  चमड़ा  चमड़ा  निर्यात  के  नये  कार्यक्रम

 में  भारत  के  साथ  सहयोग  करने  के  लिये  तैयार  हैं  ;  रोक
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 (a)  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  क्या  है
 ?

 वाशिम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  यूरोपीय

 आधिक  समुदाय  के  शिष्टमंडलों  जो  हाल  ही  में  भारत  was  भारतीय  चमड़ा  feat  के

 इस  प्रकार  के  सहयोग  की  संभाव्यताश्रों  पर  बातचीत  की  ।  प्रतिनिधि  अपनी  वापसी  पर  अपनी

 मूल्यांकन  रिपो  अपने  महासंघों  को  प्रस्तुत  करेंगे  ।  उस  कै  बाद  ही  इसके  नतीजे  मालम  होंगें  ।-

 पटसन  वस्तु ग्र ों  पर  निर्यात  शुल्क

 533.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पटसन  वस्तु भ्र ों  पर  से  निर्यात  शुल्क  हटाने  का  निर्णय  किया  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ;  र

 इससे  पटसन  उद्योग  को  कहां  तक  सहायता  मिलेगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :

 foaayr7

 तथा  सरकार

 (G4  ट पटसन  की  निम्नलिखित  मदों  पर
 निर्यात  शुल्क  समाप्त

 कर

 रुपये  प्रति  मे०  टन

 सिर  oe

 तारीख  से

 कालीन  स्तर  3-5-75  200  कुछ  नहीं

 तथा  सेकेन्डरी )

 हेसियन  5.0  6-75  600
 कुछ  नहीं

 टाट  12-  2-76  150

 ey  ITT  कुछ  नहीं
 पटसन  |  150

 नहीं
 पटसन  डोरी  150  कुछ  नहीं

 200 पटसन  निवाड़  कुछ  नहीं
 वात

 परन्तु  पटसन  केनवस  तथा  तिरपाल  पर  200  रुपये  प्रति  मे०  टन  शर  बटे  हुए  पटसन  तथा  रस्से

 पर  150  रुपये  प्रति  मे०  टन  की  दर  से  निर्यात शुल्क  लगाया जा  रहा  है

 अनिशा  है  कि  निर्यात  शुल्क  हट  जाने  से  हमारा  पटसन  माल  विदेशी  बाजारों  में

 प्रतियोगिता  में  ठहर  सकेगा  ।

 घटक  यातायात

 534.  श्री  पी०  गंगादेव  :  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  गत  वर्ष  कीਂ  तुलना में  वर्ष  1975
 के

 दौरान  पेंट  यातायात  में  कोई  वृद्धि

 हुई  हैं
 ?

 69



 Written  Answers

 qa
 March  12,  1976

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  हां  ।

 1975  में  कुल  465,275  पर्यटक  are  जोकि  1974 में  are  पर्यटकों  से  42,114  झ्रथवा  10

 प्रतिशत  afr  रहे  ।

 भारत  और  पीएम  जर्मनी  के  बीच  श्रमिक  सम्बन्ध

 535.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  बरपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  ठहरने  के-दौरान  पश्चिम  जमंनी  के  झ्राधिक  सहयोग  मंत्री  ने  कहा  कि

 उनके  देश  का  दृष्टिकोण  भारत  के  साथ  आधिक  संबंध  as  करने  का  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं  ;  कौर

 क्या  उस  देश  से  भाई  डी०  To  शर्तों  पर  म्यार  सहायता की  है  ?

 संघीय  गणराज्य  के  अर्धिक वित्त  मंत्री  ato  :  कौर

 सहयोग  मंत्री  परम  श्रेष्ठ  श्री  एगोन  भार  के  1976  में  हाल  के  भारत  के  दौरे के  दौरान

 दोनों  देशों  के  बीच  ऑझ्राधिक  सहयोग  को  करने  के  विभिन्न  उपायों  पर  विचार  किया  गया  था

 श्र  यह  निर्णय  किया  गया  था  कि  :

 १

 (i)  भारतीय  sterner  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  विद्युत  उत्पादन  और  पारेषण

 उवेरकों  का  उत्पादन  भावी  aris  सहयोग  के  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्र  होंगे  ।

 (ii)  दोनों  देशों  के  बीच  विज्ञान  कौर  प्रौद्योगिकी  के  क्षेत्र  विशेषकर  ऊर्जा  के  नए

 श्रोतों  के  विकास  तथा  ऊर्जा  से  परम्परागत  श्रोतों  के  अधिक  कुशल  उपयोग  में

 सहयोग को  बढ़ाया  जाए  ।

 (iii)  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  का  विस्तार  किया  जाए  ।

 (iv)  wea  संघीय  गणराज्य  से  गैर-सरकारी  पार्टियों  द्वारा  अधिक  पूंजी  लगाए  जाने

 कौर  दोनों  देशों  के  उद्यमों  के  बीच  तकनीकी  कौर  वित्तीय  सहयोग  की

 सम्भाव्यताथ्रों का  पता  लगाया  जाएगा  |

 (v)  wer  देशों  में  परियोजनाओं  की  स्थापना  करने
 में

 दोनों  देशों  के  औद्योगिक  उद्यमों

 के  बीच  निकट  सहयोग  भावी  सहयोग  का  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  हो  ।

 1976-77
 के

 वित्तीय
 वर्ष

 से  शुरू  करके  जमीन  संघीय  गणराज्य
 से

 भारत  को  सहायता  श्रन्तर्राष्ट्रीय  विकास  ae  at  शर्तों  के  भ्रनुसार  दी  अर्थात  उधार  के

 रूप  नें  दी  गई  सहायता  10  वर्षों  की  रियायती  अवधि  सहित  50  वर्षों
 में  चुकानी  होगी  कौर

 उस  पर  0.  थ  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  की  दर  पर  ब्याज  लगेगा  ।

 भारत  श्र  भ्रत्जोरिया  के  सच  व्यापारिक  समझौता

 536.  श्री  जगनाथ  मिश्र

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 श्री  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :

 कया  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  किः

 कया  हाल  में
 अल्जीरिया

 के  साथ  कोई
 व्यापारिक  समझौता  हुमा है  ;  शौर
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 यदि  तो  इस  की  मुख्य  बातें  क्या
 हैं  '

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां  ।

 करार  की  मुख्य  मुख्य  बातें  निम्नोक्त  प्रकार  है

 (1)  दोनों  एक  दूसरे  को  वाणिज्य  को  परम  मित्र  व्यवहार  प्रदान  करेंगे  |

 (2)  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  से  सम्बन्धित  मुक्त  रूप  से  परिवर्तनीय  मुद्रा

 में  किए  जाएगें ।

 (3)  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  का  प्रायोजन  करने  कौर  उनमें  भाग  लेने  के

 लिये  दोनों  देश  एक  दूसरे  को  सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  ।

 (4)  इस  करार  में  दोनों  देशों  के  बीच  व्यापार  का  विकास  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  तथा  इस  करार  के  कार्यान्वयन  का  पूर्वावलोकन  करने  के  लिए  एक  संयुक्त

 समिति  स्थापित  करने  की  व्यवस्था  है  ।

 (5)  यह  करार  एक  ay  की  wats के  लिए  वैध  है  झ्र ौर  इसके  बाद  शौर  इतनीਂ

 ही  अवधियों  के  लिए  स्वतः  नवीकृत  हो  जाएगा  |

 बैंकों  के  भाग्य  से  निर्यात  के  लिए  नकद  सहायता

 537.  att  ज़माना  मित्र  ।  क्या
 ai  णिज्य  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  का  विचार  बैंकों  के  माध्यम  से  निर्यात  के  लिये  नकद  सहायता  देने

 का  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  लाभ  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  तथा  (a)  «  निर्यातकों

 को  बैंकों  के  माध्यम  से  नदक  Gara  सहायता  देने  की  प्रस्थापना  विचाराधीन है
 |

 पूर्वी  यूरोप  के  समाजवादी  देशों  के  साथ  व्यापार

 538  श्री  एम०  किताबत  ।  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने
 की  करेंगे कि

 ।

 क्या  पूर्वी  के  समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारे  ब्यापार  में  काफी  वृद्धि  हो  रही

 क्या  समाजवादी  देशों  के  साथ  हमारा  ब्यापार  शर्तों  पर  चल  रहा

 कौर

 तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  ं ब्रौर  हमारे कुल
 बिदेश  व्यापार  at  तुलना  में

 समाजवादी  देशों  के  सांथ  gare  विदेश  व्यापार  कितना  है  ?
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 का

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दीनानाथ  प्रताप  :  तथा

 यूरोपीय  समाजवादी  देशों  के  को  भारत  का

 व्यापार  अपरिवर्तनीय  भारतीय  रुपयों  में  सन्तुलित  समा शोधन  लेखकों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  भारत

 मे  किए  गए  आयातों  से  जो  धनराशि  एकत्र  होती  है  उसे  इन  देशों  के  भारतीय  रुपयों के  नेखा श्रों  में

 जमा कर  दिया  जाता  है  जिसे  केवल  भारत  से  निर्यातों  द्वारा ही  निपटाया  जा  सकता है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  में  भारत  कौर  पुर्व  यूरोपीय  समाजवादी  देशों

 के  साथ  कुल  कारोबार  निम्नलिखित  था

 ay  रवायात  निर्यात  योग

 1972-73  231  470  701

 1973-74  400  488  888

 1974-75  653  681  1334

 1975-76  265  335  600

 श्रील-सितम्बर

 हमारे  अखिल  विश्व  व्यापार  में  पुर्व  यूरोपीय  समाजवादी  देशों  से  किये  गये  आयातों  का  भाग

 लगभग  14  प्रतिशत  पौर  उन्हें  किये  गये  निर्यातों  का  भाग  लगभग  21  प्रतिशत  हैं  ।

 कंट्रोल  का  कपड़ा

 539.  श्री  uaa  सेन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  पश्चिम
 बंगाल  में  मिलों  के  पास  6000  वर्गमीटर  बिका  कंट्रोल  का

 यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 f= |  हे  CS  |  ना  कपड़ा  तैयार  किया इस  समय
 देश  में  कपड़ा  मिलों  द्वारा  कंट्रोल का  कुल

 जाता है  प्रौढ़

 इसमें  पश्चिम  बंगाल  की  कपड़ा  मिलों  का  दायित्व  कितना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा

 31-1-1976  ऐसे  नियंत्रित  कपड़े  का  जो  पश्चिम  बंगाल  में  मिलों  के  पास  बिना

 बिका  या  बिके  बाद  बिना  उठाया  हुआ  बचा  लगभग  &5(9  गांठें  होने  का  अनुमान है  ।  यह

 संग्रह  कपड़े  के  मंदे  बाजार  के  कारण  हो  गया  ।  मिलों  से  नियंत्रित  कपड़े  जल्दी  निपटाने  के

 लिये  उसके  आबंटन  तथा  माल  उठाने  की  प्रक्रियाश्नों  को  हाल में  सरल  बना  दिया  गया  है  ।
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 तथा  गत  तीन  तिमाहियों  में  नियंत्रित  कपड़े  का  कुल  उत्पादन  कौर  पश्चिम

 बंगाल  को  मिलों  के  लिये  निर्धारित  दायित्व  निम्नोक्त  प्रकार  है

 दस  लाख  वगंमीटरों

 अवधि  पश्चिम  बंगाल  देश  में  कुल

 में  मिलों  के  लिये  उत्पादन

 निधारित  दायित्व
 कला

 1975  a  10.58  177.87

 1975  8.83  145.  65

 1975  9.96  168.57

 नाभाग eee  Oe  a

 श्रीलंका  के  साथ  व्यापारिक  समझौता

 540.  श्री  राम  सराय  पॉड

 क + श्री  Uqo  एं०  मुरुगनन्तम

 श्री  एस ०  रामगोपाल  रेडडी

 an  वाणिज्य  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्रीलंका  के  साथ  हाल  ही  में  कोई  व्यापारिक  समझौता  किया  ग्या  है  ;  we

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :  तथा  श्रीलंका

 के  साथ  हाल  ही  में  कोई  व्यापार  करार  नहीं  किया  ग्या  ।  परन्तु  9  तथा  10  1976

 को  व्यापार  तथा  तकनीकी  सहयोग  के  लिय  भारत-श्रीलंका  संयुक्तਂ  आयोग  की  एक  बैठक

 हई  जिसमें  mar  बातों  के  साथ-साथ  दोनों  देशों  के  बीच  ब्यापार  के  प्रवाह  की  समीक्षा  की

 गई थी

 पर्यटन  कार्यालय

 लल 541.  सरदार  ean  सिह  सोनी  क्या  ध़्यान  शौर  नाग कर  (q4qiqe  ष्  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 विदेश  स्थित  हमारे  पर्यटक  कार्यालयों  का  कायें  सन्तोषजनक  न  होने  के  क्या  कारण

 हैं  ;  कौर

 उनके  काय  को  सुधारने  श्र  उनके  कारगर  ढंग  से  कास  करने
 के

 लिये  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने का  विचार  है  ?

 ह  कर  ने
 पर्यटन  श्योर  नागर

 विमानन
 मंत्रालय  सें  राज्य राज्य  मंत्री  चुर  a  we

 और  भारत  सरकार  के  पों  में  स्थित  dex  arian  का  काम  अच्छा रहा  इन
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 कार्यालयों  के  प्रभावी  कार्य  का  निर्दोष  इस  बात  से  लगाया  जा  सकता  है  कि  1975  मैं  हमारे  देश  में

 पर्यटकों  के  श्रीमान  में  10  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  जब  कि  वृद्धि  केवल  2  प्रतिशत  थी

 और  लम्बी  यात्ना  वाले  प्लेट  के  क्षेत्र  में  तो  15  प्रतिशत की  कमी ही  हई  ।

 2.  भारत के  लिए  पर्यटन  को  बढ़ावा देने  के  लिए  प्रमख  विदेशी  पर्यटक  मण्डियों में  पेंशन

 विभाग के  14  पेंशन  कार्यालय हैं  ।  इन  कार्यालयों के  कार्यों  में  ये  शामिल  हैं  ATT  के

 अ्राकषंणों  का
 परकोटा  सुचना का  प्रदशेंनियों तथा  विशेष  भारत-रानियां  का

 समाचार-पत्रों  में  विज्ञापन  एवं  लेखादि  जारी  भारत  में  उपलब्ध  नवीनतम  संविधानों  के

 बारे  में  मासिक  सूचना-पत्तों  को  जारी  करना  ;  यात्रा  विश्वविद्यालयों  व

 विद्यालयों  शादी  के  माध्यम  से  भारत  पर  बने  पर्यटन  वत्त  चलचित्रों  का  इरादी  ।

 3.  विदेश  स्थित  पर्यटन  कार्यालय  भारत  सम्बन्धी  पेंशन  चलचित्रों  कौर  संदर्भ  ग्रन्थों  का  संग्रह

 रखते  तथा  यात्रा  व्यवसाय  के  लिए  समय  समय  पर  सुचना  पत्न  जारी  करते  रहते  हैं  जिनमें  कि

 भारत  में  उपलब्ध  नवीनतम  संविधानों  तथा  wea  के  झ्राधारभूत  उपादानों  के  विकास  के  बारे

 में  सूचना  का  प्रकाशन  होता  है  ।  पेंशन  कार्यालय  महत्वपूर्ण  पत्रकारों  कौर  चलचित्र

 निर्मितियों  के  लिए  oder  विभाग  के  अ्रतिथियों  के  रूप  में  भारत  दर्शन  की  व्यवस्था  भी  करता

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  भारत  को  यात्रा  पत्रिकाओं  आर  दूरदर्शन  कार्यक्रमों  आदि  में  निःशुल्क  प्रचार

 का  लाभ  प्राप्त  होता  है  ।  विदेश  स्थित  पर्यटन  कार्यालयों  द्वारा  भारत  खाने  वालें  संभावित  पर्यटकों

 को  पर्यटन  साहित्य  की  औसतन  40  लाख  प्रतियां  बांटी  जाती  हैं  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  का  wearer

 542.  सरदार  स्वर्ण  सिंह  सोनी  :  क्या  पेंशन  ate  नागर  विमानन  मंत्नी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  अध्यक्ष  के  विरुद्ध  शुरू

 की  गई  जांच  पुरी हो  गई  है  ;

 तो  इस  जांच  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  ;  wie

 इस  मामले
 मे

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  fag):

 are  (7)  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  दिये  गये  कुछ
 फ़र्नीचर

 के  ठेकों की  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  द्वारा  जांच  जारी  है  ।

 भूमिहीन  मजदूरों  के  लिए  संस्थागत  ऋण

 543.  सरदार  स्वर्ण  सिह  सोनी  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भूमिहीन  मजदूरों को  संस्थागत  ऋण  प्रदान  करने  के  लिये  अन्य  एजेंसियां  बनाने

 के  लिये  नई  योजनाके  तैयार  की  गई  हैं  ;  शौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 राजस्व श्र  बेकिंग  विभाग के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  झ्रौंरर

 वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  प्रायोजित  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैकों  की  स्थापना  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक
 ~

 1976  के  अधीन  की  जा  रही  इन  बैकों के  ें में से एक उद्देश्य से  एक  उद्देश्य  है  छोटे
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 श्र  मालिनी  भूमिहीन  किसानों  तथा  ग्रामीण  शिष्यों ay  प्रभावशाली  ढंग  से  दल

 देने
 का  प्रयास  करना

 |  1976
 के  एमुखुग प्र्न्त  तक  ऐसे  10  बैंकों

 की
 स्थापना

 की  जा  चुकी है  ।

 ग्रामीण  बैंक  सीधे  तथा
 उन  कृषक  सेवा  समितियों  के  माध्यम  से  ऋण  की  व्यवस्था

 .
 जिनका  मुख्य  उद्देश्य  किसानों  को  विशेष  रूप  से  छोटे,सार्जिन्ल  किसानों  कौर  खेतीहर  भण्दूरों  को

 समेकित  सहायता  देना  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  ने  फ़ालतू  जमीन  पाने  वाले  भूमिहीन  खदिर  मजदूरों  को  उनकी

 कार्यचालन  पूजी  के  लिये  तथा  दीर्घकालीन  श्रावश्यकताश्रों  के  लिये  वित्तीय  सहायता  देने  की  योजना

 बनाई है
 ।  ये  बैक  भूमिहीन  मजदूरों  को  तथा  विशेष  रूप  से  बंधुता  मजदूरी  से  छुड़ाये  गये  भंडारों

 को
 कृषि  से  सम्बन्धित  काय  करने  के  लिये  भी  प्रोत्साहित  कर  रहे  हैं

 ।

 Development  of  Bird  Sanctuary  near  Bharatpur

 544:  Shri  M.  C,  Daga:  Willthe  Minister  of  Tourigm &  Civil  Aviation  be  pleased -
 to  State

 (a)  whether  Prime  Minister  recently  visited  the  bird  sanctuary  near  Bharatpur

 (b)  whether  she  made  some  suggestions  for  its  development  and  ifso,  whether  any  scheme
 has  been  formulated  for  its  development  on  the  basis  thereof  and

 (c)  the  expenditure  to  be  incurred  thereon  ard  the  time  by  which  the  scheme  willte
 implemented  ?

 Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourigm  and  Civil  Aviation  (Shri  Surendra
 Pal  Singh):  (a)  Yes  Sir,  the  Prime  Minister  went  to  the  sanctuaryon  a  private  visit  on  8tl
 February.

 (6)  and  (c)  The  Prime  Minister‘otserved  that  the  road  passing  through  the  satctuary  15  a
 distugbance.  A  compréhensive  maNagement  plan  for  the  sanctuary  already  exists,  itt  whi
 this  item,  along  with  other  measures  for'the  improvement  of  the  sanctuary,  hasbeen  taken
 into  account,  The  management  plan-is  still  under  Government‘s  consideration.

 Seizure  of  Contraband  Goods

 545.  Shri  M.  Daga  :  Willthe  Minister  of  Finance  by  pleased  to  state

 (a)  whether  custom  officers  have  seized  contraband  articles  worth  Rs.  2°25  lakh  from
 two  ships  known  as  Dwarika  and  mohammadi  and  if  so,  the  names  of  persons  found  smugglir g
 such  contraband  goods  ;  and

 (b)  whether  it  has  also  been  found  out  asto  who  had  sent  these  contraband  goods  and
 whether  any  of  them  has  been  arrested  ?

 Minister  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab
 Mukherjee)  :  (a)  and  (b).  During  January-February,  1976,  contraband  gocds  valued  Rs.
 3°07  lakhs  approximately  were  Seized  from  the  ship  S.  S.  Dwarika.  During  the  same  period
 contraband  goods  valued  Rs,  3१8५  1  S  approximately  were  also  Seized  from  the  ship  S.S.
 Mohammadi.  It  has  not  yet  been  found  out  as  to  who  ad  sent  these  contraband  goods.  How-
 ever,  iN  connection  with  the  seizures  mace  from  the  ship  5.  5.  Dwarka,  two  persons,  Thottiyal
 M.  Abdul  Rehman  and  A.  0,  Fernandez  have  been  arrested.  The  goods  seized  from  the  ship
 S.S..  Mohammadi  were  unclaimed.  Further

 investigations
 are  in  progress.

 Confiscation  of  Properties  of  Smugglers

 546.  Shri  M,C,  Daga:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  State  the  names  of
 Smuggiers“whose  property  has  been  confiscated  or  on  whom  Notices  have  been  served  for
 confiscation  of  their  property  alongwith  the  value  thereof  after  enforcement  of  tke-
 Smugglers  and  Foreign  Exchange  Manipulators  (Forféiture  of  Property)  Act  ?
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 Mukherjee)  :
 Minister  of  State  in  charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pranab

 Competent  Authorities  who  are  eftrusted  under  the  Smugglers  and  Foreign
 Exchange  manipulators  (Forfeiture  of  Property)  Act  with  the  task  of  confiscating  the  propet-
 ties  took  over  towards  the  and  of  January,  1976.  Noticesfor  confiscation  have  so  far  been
 issue  in  27  caSes(smugglers  relatives/associates)  anc  the  relevant  cetails  are  85  per  annexure.

 (Placed  in  Library  See  No.  L/T  10427).

 गेर  योजना  व्यय  कौर  योजना  व्यय  में  अनुपात

 547-  श्री  नारायण चन्द्र  पराशर  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 चालू  वित्तीय  ag  afer  गत  तीन  वर्षों में  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  में  गैर-योजना

 व्यय  कौर  योजना  व्यय  में  क्या  अ्रनपात च्  रहा  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  शर  राज्य  सरकारें  इस  waa  में  सुधार  करने  भ्रांत  उत्पादक  व्यय  में

 वृद्धि  सुनिश्चित  करने  दौर  गैर-उत्पादक  व्यय  में  कमी  करने  का  कोई  प्रयत्न  वर  रही  ;  ि ग्र।र

 इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कार्यवाही  गई  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (siterett  सुशीला  रोहतगी  )  :  प्रत्येक  राज्य  के  पिछले  तीन

 वर्षों  के
 विकास  एवं  विकास-भिन्न  व्यय  का  ब्यौरा  सभा-पटेल  पर

 गये  विवरण
 में  दिया

 गया
 हैं  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ao  10428/76]

 शौर  केन्द्रीय एवं  राज्य  सरकारों का  ag  प्रयास  रहा  हैं  कि  पिछले  वर्ष  में  प्राप्त

 की  गई  मूल्यों  में  स्थिरता  को  किसी  प्रकार  के  खतरे  में  नਂ  डालते  हुये  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  पूंजी

 कर  विकास  को  गति  को  तेज  किया  जाये  ।  चालू  ag  की  केन्द्रीय  प्रायोजना  एवं  राज्यों

 नागरों  में  अ्रयंव्यवस्था  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में
 जेसे  वियत  पैट्रोलियम

 एवं  जहाज  निर्माण  और  परिवहन  जैसे  अत्यावश्यक  उद्योगों  में  पूजो  लगाने  के  लिये

 उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  1974-75  के  लिये  निर्धारित  परिव्यय  की  तुलना  मै  1975-76

 के  लिये  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  स्वीकृत  आयोजना  परिव्यय  में  23.6  प्रतिशत की  वृद्धि  की  गई  है  ।

 साथ  ही  प्रतावश्यक  शहरों  WATT  व्यय  को  कम-करने  पर  भी  ध्यान  दिया  जा  रहा  हैं  ।

 तस्करी  के  साइट्स  से  घन  का  गव्य

 548.  श्री  gta  मिलती  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तस्करी  के  माध्यम  से  wa  भी  काफ़ी  धनराशि
 war  रूप  से  देश  के  बाहर  भेजी

 जा रही है  ;  त्र

 यदि  नल  तो  इसे  रोकने के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  कौर

 विभिन्‍न  स्रोतों  से  प्राप्त  गुप्त  सुचना  रिपोर्टों  से  पता  चला  है  कि  तस्करी  कौर  काले  धन  के

 विरुद्ध  सरकार  द्वारा  चलाये  गये  सम्मिलित  अभियान  के  इस  प्रकार  का  धन  जमा  करने

 वाले  व्यक्ति  भारतीय  मुद्रा  को  वास्तविक  रूप  में  भेजकर  अपनी  परिसम्पत्तियों  विदेशों  को  अन्तरित

 कर  रह  हैं  ।  अधीनस्थ  कार्यालयों को  एतदनुसार  सके  कर  दिया  गया  था
 ।

 श्री  जो  रिपोर्ट  प्राप्त

 6



 12  1976
 i

 हई  है  उनसे  पता  चलना  है  कि  वहिंगेमन  के  स्थलों  पर  अधिकाधिक  सिंकता  बरतने  के  कारण  मुद्रा

 का  इस  प्रकार  बाहर  जाना  लगभग  बन्द  हो  गया  हैं  ।

 छापों  के  Yea  निरपराध  लोगों  को  तंग  किये  जाने  के  बारे  में  शिकायतें

 549.  श्री  {12  रंजन  दास  क्या  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वित्त  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  द्वारा  सारे  गये  छापों  ale  तलाशियों  के  दौरान

 यह  पाया  गया  कि  उपे  उत्पादन-गुरज़  तथा  mat  विभाग  के  कुठ  अधिकारी  भी

 शीत  हैं  ड

 यदि
 तो

 तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या

 क्या  समाहर्ता  कार्यालय  द्वारा  मारे  गये  छातों  के  दौरान  कानपुर  के  कुछ  ग्र धि कारियों

 द्वारा  निरपराध  व्यक्तियों  को  तंग  करने  के  लिये  कपटपूर्ण  तरीके  श्रयताने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई

 प्राप्त  हई  ;  शर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ?

 राजस्व  श्र  बेकिंग  विभाग के  प्रभारी  राज्य  संतरों  पुर्जो  )  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  र  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 Promotion  of  S.  | छि  and  5.  T.  Employees  of  Reserve  Bank

 551.  Shri  Ramavatar  Shastris  Will  the  Minister  of  Finauce  b2  please  |  to  State  :

 (a)  whether  hurdles  have  been  put  in  the  promotion  of  Schetuled  Caste  and  Scheduled
 ‘Tribe  employees  for  Reserve  Bank  for  the  last  many  years  ;

 (b)  whethersome  memoranda  have  been  sent  to  him  in  this  regard  ;  and

 (c)  ifso,  Government’s  reaction  thereto  ?

 Minigter  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Skri  Pra-
 nab  Mukherjee)  (a)to  (0)  Government  have  bze1  receiving  representations  from  Schetuled
 Castes  and  Scheduled  Tribes  employeesof  Reserve  Bink  of  Inia  various  other  associations
 looking  after  the  interest  of  these  communities,  demanding  reservations  in  posts  filled  by  pro-
 motion.

 Accordingto  the  Bank  the  various  sc’tem:2s  g>ve-ning  promotions  of  employees  from  one
 eatre  to  atother  have  been  formulate ह  after  protracte  |  deliberations  with  the  em  2loyees  asso~
 <iations/unions,  The  Bank,  therefore,  considers  it  necersary  to  take  these  associations  an
 other  repreSentative  bodiesiito  0८  प  150८४  bsfore  making  reservations  for  Schetulet  Castes/
 Tribes  in  posts  filled  by  promotion.  Tnis  has  obviously  taken  tim:.  Tire  bark  has  now
 informed  that  this  question  is  urder  its  active  consilzraigi  and  a  final  decision  will  be  taken
 before  long.

 Submission  of  memorandum  by  S.C.  Employees  of  Reseeve  Bank  of  India  Hyderabad

 552.  Shri  Ramavatar  Shashtri  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleaSed  to  State  :

 a)  whether  50  Scheduled  Caste  employees  workingin  the  Reserve  Bank  of  India.
 Hyderabad  submitted  any  memorandumto  himin  the  month  of  January,  1976

 (9)  ifso,  the  main  points  thereof  ;  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereon  ?

 Minister  of  State  in  C1arge  of  D>aartmat  of  Reveaue  and  Banking  (Shri  Prae
 nab  Mukherjee):  (a)  to  c).  Tae  5016  tule  Crstes/Scie  iulel  Tribes  employees  of  Reserve
 Bank  of  India,  Hy  teraba  च्  in  teir  M:nodraidum  date  23-1-1976  have  liste  points  relating  to
 impleme‘itation  of  Governm2zat  orters  proviling  reservations  for  these  communities  in  pose
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 filled  by  promotion  and  ace  quate  training  81182  gemer  15  for  there
 employ

 ees  to
 enable  them  to

 take up  ‘higher  responsibilities.

 Reserve  Bark  has  already  issuec  suitatle  instructions  for  makir g  aCequate  training

 weSerVations  in  posts  filled  by  promotion  is  w.cer  its  active  ccr  siCerztic!  217.  2  प्  al  cecisien
 arrangements  for  SC/ST  employees.  Accor¢it  gto  the  Reserve  Bat k,  the  question  of  provicir  g

 will  be  taken  before  long.

 कोचीन  से  मांगीलाल  कौर  बम्बई  होते  हुए  छट  तक  विमान  सेवा

 554.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया :  कया  wee  नागर  विमानन  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ¥)  क्या  बहुत  से  यात्रियों  द्वारा इस  सेवा  के  उपयोग  की  संभावना  को  ध्यान  में  रखते

 ब  से  मांगलोर  wie  बम्बई  होते  हुए  दिल्ली  तक  विमान  सेवा  अ  er  करने  का

 प्रस्ताव  है  ;  झोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है ं?

 पर्यटन  शर
 नागर  विमानन  मंत्री  राज  बहादुर )  :  wie  इंडियन

 एयरलाइन्स  बम्बई  तौर  कोचीन  के  बीच  एच  एस  748  विमान  द्वारा  दो  सीधी  सेवाओं

 का  परिचालन  कर  रही  है  ।  इन  सेवायों  से  कोचीन  से  दिल्ली  aa  वाल  यात्रियों  को  बम्बई

 में  उसी  की  aoa  सेवा  उपलबध  हो  ज़ाती  है  ।  इसी  प्रकार  दिल्‍ली  से  कोचीन  जाने  वाले

 यात्रियों  को  भी  बम्बई  में  उसी  दिन  की  संपर्क  सेवा  उपलब्ध  हो  जाती  है  ।  इंडियन  एयरलाइन्स

 ar  कोचीन  को  मंगलौर से  विमान  सेवा  द्वारा  जोड़ने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 मंगलोर  से  कालीकट  होते  हुए  कोचीन  तक  निशान  सेवा

 555.  श्री  सी०  एच०  मोहम्मद  कोया  :.  क्या  पर्यटन  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  यहं

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंगलौर  से  कालीकट  होते  हुये  कोचीन  तक  विमान  सेवा  red  करने  के

 बारे  में  कोई  ग्रीम  निर्णय  कर  लिया  गया  है  ;  रोक

 (a)  यदि  तो  उसकी  मुख्य  रूपरेखा  क्या  है  ?

 qed  कौर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  बहादुर  )
 :

 .  इंडियन

 एयरलाइन्स  का  निकट  भविष्य  में  कालीकट  के  माग॑  से  मंगलौर से  कोचीन  के  लिये  विमान  सेवा

 परिचालित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  तथापि  सफारी  एयरवेज  ने  बम्बई  कालीकट

 कोचीन  मार्ग  पर  बिमान  सेवा  परिचालन  के  लिये  श्रावेदन पत्र  दिया  है  ।  ध्रावेदन  विचाराधीन  है  +

 निर्वात  को  बढ़ावा  देने  के  नई

 556.  श्री  सी०  जनार्दन  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 क्या  सरकार  ने  निर्यात  को  बढ़ावा  देने
 के  लिये  नई  योजनायें  तैयार  की  हैं  ;.

 जौर

 (a)  यदि  तो  इन  योजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  कौर  इस  बारे  में  क्या

 बाटी की  जा  रही  है
 ?
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag )  तथा  (a)

 wat  एक  सतत  प्रक्रिया di  जब  कि  निर्यात  संवर्धन  के  wa  उपायों का
 बराबर

 पुनर्विलोकन  किया  जाता  रहता  बदवी  हुई  परिस्थितियों  के  अनुसार  उपाय  भी

 किये  जाते  हैं  ।  हालही  में  जो  उपाय  किये  गये  है  उनमें  उल्लेखनीय है  ;  पटसन  उत्पादों

 पर  निर्यात  शुल्क  का  समाप्त  पेशगी  लाइनों  पर  सीमा  Yow  की  छूट

 सीमाशुल्क  व  उत्पादन शुल्क  की  वापसी  के  तथा  नगद  मुश् नाव जा  सहायता  के  भुगतान
 की

 नयी

 विदेशों  में  प्रदर्शनियों  मेलों  में  अधिक  जोरदार  ढंग  से  भाग  लना  तथा  कारोबार  के  संबंध

 यात्रा  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  रिलीज  करने  की  नई  उदार  प्रक्रिया  शादी  ।

 te  बैंक  ane  इंडिया  तथा  धन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  में  जमा  राशि

 557.  शो  पी०  रंगनाथ  दीनार  :  व्या  कवित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1975  के  अन्त  तक  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  तथा  उसके  सहायक  बैंकों

 चौदह  राष्ट्रीयकृत  बको  wa  शभ्रनुसुचित  वाणिज्यिक  बैकों  तथा  गर-श्रनुसुचित  वाण्ज्यिक  बैकों

 मे  कुल  जमा  राशि  कितनी  थी

 क्ष  1975  के  wa  तक  गैर-बैंकिंग  कम्पनियों  में  कुल  जमा  राशि  कितनी

 war  श्र

 (7)  क्या  1974  त्रों  1975  के  वर्षो  gloat  बैंकों  में  जमा  राशि की

 बृद्धि दर  में  कमी  हुई  है
 ?

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (  प्रणब  मुखर्जी  )  (=)  सम्बन्धित

 mine  नीचे  दिये  जा  रहे  हैं

 जमायें  बैंक  जमाओं  को

 1975  के  पन्ट ard की  स्थिति

 —————
 बैक  समूह

 ee
 करोड  रुपयों  में

 1.  स्टेट  बैंक  श्राफ  इंडिया  और  उसके  ध्रनषंगी  बैक  3822

 2.  14-  राष्ट्रीयकृत बैंक  7533

 2127 3.  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैक

 4.  गेर-भ्रनुसूचित  वाणिज्यिक  बेक  20
 oe

 mains  अनन्तिम हैं

 पाचं  1975  के के  बारे में

 लि  भारतीय  ford  बैक  ने
 सूचित

 क्या  at fe  गर  बैकिंग  कम्पनियों  द्वारा  भेजी

 बई  विवरणियां  के  झ्राघार  पर  उन  की  विषयक  उपलब्ध  आंकड़े  जिनका  सर्वेक्षण
 प्रा
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 हो  चुका  1975  के  wa  के  बारे  में  sa  तारीख  को  गर  बैंकिंग  कम्पनियों  की

 जायें  727.8  करोड़  रुपये  थी

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  की  जमा ग्रो  में  वद्ध ८  की  दर  जो  कि  1973  के  दौरान  22.  1

 प्रतिशत  1974  के  दौरान  11.84  प्रतिशत  ही  गई  परन्तु  1975  के  दौरान

 वृद्धि की  यह  दर  बढ़कर  17.05  प्रतिशत  हो  गई  है  ।

 लघु  उद  वोग  तथा  राज्य  सरकारों  को  श्रीवास  राथर  को  सहायता  करने  में  जोवन  बी  मा

 निगम  की  भूमिका

 558,  श्री  पी०  रंगा नाथ  भिनाय  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लघु  उद्योग  तथा  विभिन्न  राज्य  सरकारों  कीਂ  ग्रा वास  योजनायें  को  सहायता  देने  में

 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  क्या  भूमिका  निभाई  गई  है  ;  ग्रोवर

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  की  वर्ष  में  1976  में  इन  क्षेत्रों  में  art  गतिविधियों  का

 प्रसार  करने  की  कोई  योजना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  उपयंत्री  सुशीला  रोहतगी  )  :  जीवन  बीमा  रज्म

 वित्तीय  निगमों  द्वारा  जारी  किये  गये  शेयरों  प्रौढ़  बंध  ocala  अंशदान  करके  ate  सहकारी

 समितियों  तथा  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  को  प्रौद्योगिक  बस्तियों  कीਂ  स्थापना  के  लिए  seat  मंजूरी

 कर  के  लब  क्षेत्र  के  उद्योगों  सहायता  करता  है  ।

 जीवन  बीमा  निगत  निर्माण  are  आवास  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  किये  गये  आवंटन  के

 भ्र तु सार  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  आवास  ऋण  देता  है  |

 साधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  रहते  जीवन  बीमा  निगम  वित्तीय  धवन  1976-

 । 77  में  इन  योजनाओं  ने  अन्तर्गत  बजट  संबंधी  श्राबंटतों  में  वृद्धि  की  परिकल्पना  करता  है

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  उद्योग  को  दी  गई  वित्तीय  सहायता

 559.  श्री  पी०  रंगानाथ  दीनार :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  ag  1975  में  सरकारी  गेर  सरकारी

 क्षेत्र  के  बड़े  तथा  मध्य स्तरीय  उद्योगों  तथा  लघु  उद्योगों  को  कितनी  fears  सदयता  दी
 |

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  लघु  उद्योगों  को  ग्रपेक्षाकत  कम  सहायत  दीਂ

 ax

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 bed

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  (  श्री  प्रणव  मुर्दों  ):  स
 —p en  -1

 पिछले  1974-75  जन
 के

 लेखा  वर्ष  के  दौरान  भारती  श्रौदोगिक  विकास  बैंक  (Ag  ०
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 Sto  बी०  भाई  )  दारा  सरकारी  संयुक्त  तथा  र्दुकारी  क्षेत्र  झालर  गैर-सरकारी  क्षेत्र की  प्रौद्योगिक

 श्रतिष्ठानों  की  मंजूर  की  गई  वित्तिय  सहायता  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  —e

 रुपयों

 मा

 1974-75  के  दौरान  जोड़

 मंजूर  की  गई  वित्तीय  सहायता
 te ec  एम्मणगनाग  LY

 संयुक्त  गैर  सरकारी
 ~

 क्षेत्र  सहकारी  क्षत्र

 क्षेत्र

 ~~

 1.  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को  प्रत्यक्ष

 ऋण  के  लिए  दिये

 गये  ऋणों  को  तथा

 उनके  शेयरों  की  हामी दारी  27.10  26.20  25.10  78,40

 4,60)

 2.  औद्योगिक  ऋणों  at  पूर्वी

 पोषण  —  0.  707 ्  105.00  105.70

 पुनर्भगतान  23.20  80*  89.40
 !  114.  40

 4.  निर्यात  के  लिए  प्रत्यक्ष  ऋण  8.70  ह  7.20  15.90

 0.30  ~5  17.50  17.80 निर्यात  ऋणों  का  पूर्वोत्तर  पोषण

 ee ee  ee  ा  tes  te  pe  se  es 6  oe  a  ee  ee Oe

 59.  30  28  70  244.20  332.20

 टिप्पणी  :  कोष्टक  में  दिये  गये  आंकड़े  सहकारी  क्षेत्र  को  दी  गयी  सहायता  के  द्योतक

 है
 जो  मुख्य  भ्रांकड़ों में  शामिल  हैं  ।

 ये  झांकने  के  वल  सहकारी  क्षेत्र  के  द्योतक  हैं  ।

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  छोटे  मध्यम  पैमाने  कौर  बड़े  पैमाने  के  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  को

 |  मंजूर  की  गई  सहायता  का  वर्गीकरण  वेवल  निम्नलिखित  के  सम्बन्ध  में  उपलब्ध है
 —

 उपर्युक्त  क्रम  do  1  at  प्रत्यक्ष  परियोजना  शौर
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 उपर्युक्त क्रम  to  2  के  प्रौद्योगिक ऋणों  का  पोषण  ।  सम्बन्धित  विवरण

 निम्नलिखित  है  :--

 किनननननननननननणणणणणय् नाएतल्‍एयल्‍एएएसटटलब-ननपण  ed  रुपयों

 प्रत्यक्ष  सहायता  पूर्नावत्त

 निजी  क्षेत्र  के  उद्योगों  का  ath  I

 1.  छोटे  पैमाने  के  73.10

 2.  मध्यम  पैमाने  के  7.20  31.90

 17.90  —_— 3.  बड़े  पैमानें  के

 ——  ne  लिपट aes

 25.10  105.00

 राज्यो  के  वित्तीय  निगमित  are  सहकारी  क्षेत्रों  के  ऐसे  प्रतिष्ठानों  को  ऋणों  के  रूप  ने

 अ्रघिकतम  30  लाख  रुपये  TH  कीਂ  प्रत्यक्ष  सहायता  मंजूर  करते  हैं  जिनकी  शेयर  पूंजी  we  प्रसारित

 निधि  एक  करोड़  रुपये  से  प्रतीक  नहीं  ।  भारती  प्रौद्योगिक  विकास  बेक  सहित  ग्रसित  भारतीय

 वित्तीय  संस्थाएं  सामान्यता  :  प्रौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  की  रुपया  ऋणों  के  रूप  में  प्रत्यक्ष  सहायता  की

 मंजूरी  की  केवल  ऐसो  मांगों  पर  विचार  करती  हैं  जो  30  लाख  रुपये  से  alas  की  हो  ।  इसीलिए

 छोटे  पैमाने  के  उद्योग  प्रत्यक्ष  सहायता  के  लिए  भारतीय  श्रौद्योगिक  विकास  बैंक  के  कार्य  क्षेत्र  में

 नहीं  ।

 विकास  बैंक  की  सहायता  उन  औद्योगिक  छोटे  पैमाने  के  क्षेत्र  को  भारतीय  औद्योगिक  ऋणों

 के  पुर्ावत्त  की  बैंक  की  योजनाओं  के  माध्यम  से  दी  जातीਂ  हैं  जो  मुख्य  रूप  से  छोटे  ग्रोवर  मध्यम  क्षेत्र

 के  उद्योगों  के  लिए  हैं  ।  छोटे  पैमाने  की  भारतीय  प्रौद्योगिक  विकास  बैंक  की  जो  सहायता  1973-

 74  में  2510  अ्रावेदन  पत्रों  पर  27.  80  करोड़  रुपये  (66  वह  बढ़कर

 1974-75  में  6007  श्रावेदन  पत्रों  पर  73.  10  करोड़  रुपये  (69  हो

 गई |

 न्यूयार्क  में  भारतीय  व्यापार  मेला

 560  श्री  एस०  ए  मुरुगन्तम  :

 श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्पूपाकं  में  1976  के  शुरू  में  समाप्त  हुए  भारती  व्यापार  मेले  से  भारत

 ने  ग्रीवा  व्यापार  किया  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  रूपरेखा  कया  है  ;

 भारत  से  भाग  लेने  वालों  की  कुल  संख्या  क्या  भ्र ौर

 (7)  कया  ग्र मरी का  में  प्रायोजित  यह  पहला  प्रमुख  प्रकार  का  भारतीय  व्यापार  मेला  ॥

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :)  :  जी  हां  ।
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 22  1897  लिखित  उत्तर
 कि  नाय

 भ्रम रिकी  बाजार  में  उपभोक्ता  तथा  इंजीनियरी  माल  दोनों  की  बिको  बढ़ाने

 के  लिए  व्यापार  विकास  प्राधिकरण  ने  न्यूक  में  ग्राहक  विक्रेता  मिलन  अ्रप्पोजित  किया  था  ॥

 इस  मिलन  के  परिणामस्वरूप  लगभग  9  करोड़  रुपये  मूल्य  के  कऋ्रपादेश  मौके  पर  ही  मिल  गये  ।

 जिस  उपभोक्ता  माल  के  aren  मि  जे  saa  सिले-सिलाये  हस्तशिल्प  की  चमड़े  का

 माल  ग्रोवर  कार  एन्टेता  तथा  स्निकर्स  श  मिल  थे  ।  इंजोनिर्वारग  माल  जिनके  लिए  ऋणावेश  तक चव्य  किये

 गये  वे  थे  :  इलेक्ट्रोनिक्स  संव  बाइसिकल  के  दसवी  गढ़ाई  तयबा  ढ  नाई  का  माल

 शौके  पर  मिले  क्रय देशों  के  श्र  अ्रमरी की  बाजार  में  इन  उत्पादों  के  लिए  भारी  मांग  पैदा  हुई

 faaa  दीर्घावधि  विपिन  सम्बन्ध  हो  जाने  की  are  है  ।

 97  |

 जी  हां

 कोणों  का  विकास

 561.  श्री  श्रुत  सेठी  :  कया  Wet  फिर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  वे  हाल  ही  में  कोणों  गयें  थे  जहां  उड़ीसा  में  प्रसिद्ध  सुष  मन्दिर  स्थित  कौर

 यदि  तो  क्या  वे  आश्वस्त  दुए  थे  कि  wae  पेट  आकाशीय  करते  के  लिये  तथा

 उसके  ग्र तुर क्षण  के  लिये  उसके  are  विकास  के  aq,  तुरन्त  ध्यान  दिया  जान  आवश्यक  है  ?

 पर्यटन  we  नागर  विमान  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरख  पाल  सिंह  )  :  जी  att

 स्मारक  के  संरक्षण  की  समस्या  की  देख-रेख  भारतीय  पुरातत्व  सर्वेज्नग  द्वारा  की  जा

 रही  है  तथा  शौर  अराग  यह  सुनिश्चित  करने  के  कि  स्मारक  का  प्राकृतिक  सौंदर्य  खास-पास  के

 अव्यवस्थित  विकास  से  नष्ट  न  होने  पाए  जिससे  कि  वहां  का  पर्यावरण  विकृत  हो  पर्यटन  विभाग

 ने  निर्माण  ae  ware  मंत्रालय  के  नगर  व  ग्राम  ग्रा पोज ना  संगत  एण्ड  क  करो  प्लानिंग

 से  कौशिक  के  सुर  मंदिर  के  खास-पास  विकास  कार्यो  को  हाथ  में  लेते  wrafs  प्रदान  करने

 के  लिए  एक  आवश्यक  पूर्वापेक्षा  के  रूप  में  एक  मास्टर  प्लान  प्रयोग  तैयार  करने

 का  झ्र तु रोध  किया  है  ।  मास्टर  प्लान  को  म्रंतिम  रूप  दिया  जने  वाला  है  ।  उसके  बाद  ही  भारतीय

 पुरातत्व  सर्वेक्षण  तथा  राज्य  सरकार  के  परिसरों  से  कोनों  के  कार्यान्वयन  का  उत  दायित्व  किसी  को

 सौंपा  जाएगा  |

 वाणिज्यिक  बैं  कों  द्वारा  विस्तार

 562.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  क्या  वित  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  वर्ष  देश  में  वाणिज्यिक  बैंकों  को  सर्वाधिक  शाखा

 यदि  द्  तोउन  केन्द्रों  जहां  पहले  कोई  बैक  नहीं  कुल  कितने  बैंक

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  किताब-कितनी  शाखायें  खोली

 कौर

 (@)  क्या  इनमें  से  किसी  बैंक  ने  वर्ब  1975  में  भारत  से  बाहर  भी  शा  बाएं  बोनो  हैं  ?
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 Written  Answers

 ee.
 Phalguna  22,  1897  (Saka)

 राजस्व  कौर  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )  :  (  जी

 1975 के के  दौरान  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  खोलें  गये  नये  कार्यालयों  की
 कुल

 संध्या

 2334  थी  क्षेत्रीय
 ग्रामीण

 बैकों  के  14  कार्यालय  शामिल  इनमें  से  734  कार्यालय  ऐसे
 स्थानों  पर  ब्र  गये  जहां  पटले

 ले
 से  कोई बैंक  कार्यालय  विद्यमान  नहीं  थे  ।

 1975  वर्ष  के  दौरान  वाणिज्यिक बैंको ंद्वारा ख खोले  गये  कार्यालयों  की  बैंक  सम हवा रच
 संख्या  नीचे  दी  जा  रही  है

 भारतीय  स्टेट  बैंक  समह  512

 14  बक  1103

 क्षत्रीय  ग्रामीण  बंक  14

 अन्य  भारतीय  अ्रनसचित  बक  684

 गर  अनुसूचित  बैक  21

 et as

 जोड़  2334

 te

 1975  वर्ष के  दौरान सर  क्षेत्न  के  बैंकों  ने  भारत  से  बाहर  14  नये  कार्यालय  तथा

 एक  चलता  फिरता  खोले  ।

 एयर  इंडिया  में  प्रशिक्षित  विमान  चालकों  की  कमी

 563.  को  घाझस्नकर  :  क्या  पर्यटन  श्र  नागर  विमानन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  बोइंग  707  तथा  नये  बोइंग  747  के  लिए  एयर  इंडिया  में  प्रशिक्षण  विमान  चालकों

 कीं  बहुत कमी  है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  कौर

 इन  विमानों के  चालकों  के  कमान्ड तथा सिमलेंटर तथा  सिमुलेशन  प्रशिक्षण
 के  लिये

 क्या  तुरन्त  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  ?

 पटन  झर  नागर  विमानन  मंत्री  राज  बहादर )  श्र  एयर  इण्डिया  में

 फिलहाल  विमान  चालकों  की  कुछ  कमी  है  जिसका  कारण  यह  है  कि  कुछ  विमान  चालकों  ने  त्याग

 दे  दिए  हैं  तथा  कुछ  झर  भ्र स्थायी  तौर  पर  डाक्टरी  जांच  में  भ्र योग्य  घोषित  कर  दिए  गए  हैं  ।

 विमान  चालकों  का  बोइंग  707  तथा  747  विमानों  पर  दोनों  प्रधान  विमान  चालकों

 एवं  प्रथम  श्री  कारियों  झा फि ससे )  वे  रूप  में  गहन  प्रशिक्षण जारी  है  ।

 Amount  disbursed  by  way  of  overtime  allowance  by  Nationalised  Banks

 564.  ShriShankar  Dayal  Singh  :  Willthe  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 a)  amount  disbursed  by  way  of
 ल  =e wa

 re  by  nationalised  banks  during  the
 period  July.  1975  to  31st  Decemter,  1975 ;  an

 (b)  thenameofthe  bank  among  them  that  paid  themaximu  mmountof  overtime  ale

 lowance
 ry
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 12  976  सभा  पटल  पर  रखे
 गये  प ा

 Minister  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pra-
 mab  Mukherjee):  (a)  and  (b)  Information  regarding  the  amount  of overtime  allowancepaid
 by  the  nationalised  banks  to  their  employyees  during  the  period  July,  1975  to  31st  December,
 1975  15  being  collected  to  the  extent  available  and  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 Tourist  Traffic

 565.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil.
 Aviation  be  pleased  to  State

 (a)  the
 total

 number  of foreign  tourists  who  visited  India  last  year  ;  and

 (b)  the  name  of  the  country  from  where  the  number of  tourists  was  the  largest  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Su-

 rendra  Pal  Singh):  (a)  ‘Tourist  arrivals  in  1975  aggregated  465,  275.

 (b)  The  largest  number  of  tourists  came  from  the  United  Kingdom  (68.848  tourists).
 in  1975.

 Meagures  taken  by  Nationalised  banks  under  20  -Point  Economic  Programme

 566,  Shri  Snakar  Dayal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleaSe¢  to  State  the
 measures  taken  by  the  nationalised  banks  uncer  20-point  economic  programme  annourced
 by  the  Prime  Minister  to  eliminate  wasteful  expenditure  ?

 Minister  of  State  in  Charge  of  Department  of  Revenue  and  Banking  (Shri  Pra-
 nab  Mukherjee):  Public  sector  barks  havereporte  that  steps  have  been  taken  to  effect  all-round
 economy  in  expenditure.  particularly  the  expenditure  relating  to  consumption  of  Stationery,  user
 of  Staff  cars,  telegrams  and  telephones,  travelling  allowar.ceson  tours  of  the  officials.  expenditure
 on  furniture  and  fittings,  on  printing  and  publicity  and  of  renovaton  as  well  as  construction  of
 new  buildings  except  in  unavoiCable  caSeS.  Measures  have  also  been  taken  to  Secure  an  overall
 increase  in  the  efflcieNcy  and  procuctivity  of  the  banks  employees  through  stri  nforcement of
 punctuality  and  discipline  and  better  deploymentofmanpower.  Public  secto1  oanks  have  also
 reported  a  subStantial  reduction  in  their  expenditure  on  overtime  allowance  during  the  peri  od
 July-December.  1975.

 सभा  अटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  का  वर्ष  1976  का  प्रतिवेदन

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  शाहनवाज  खां  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा

 पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  का  श्रुति  प्रतिशत  दन  दिये  जाने  के  बारे  में
 एक

 विवरण

 ७ प्रंग्रेजी  संस्करण  )  |

 (2)  राष्ट्रीय कृषि  के
 प्रतिवेदन--भाग  1  से  15

 की
 एक  प्रति

 ।

 (3)  राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  के  रहती  प्रतिवेदन  में  की  गई  महत्वपूर्ण  सिफ़ारिशों  सम्बन्धी

 एक  टिप्पण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  |

 (4)  राष्ट्रीय  कृषि  के  प्रतिवेदन
 का

 हिन्दी  संस्करण  अंग्रेजी  संस्करण

 के  साथ  सभा  पटल  पर  न  रखे  जाने  के  कारण  बताने
 वाला

 एक  विवरण  तथा

 sat  ।  में  रखा  गया
 ।

 देखिये  संख्या  एल
 टी०  10418/76]
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 Messages  from  Rajya  Sabha  March  12,  1976

 सीमा  शुल्क  श्रचिनियम  के  श्रन्तगंत  ग्रघिसूचनावें
 तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक  श्रनसुचित  बैक

 1951  के  संशोधन

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  सुशीला  रोहतगी  ):  मैं  श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  की  are

 &  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती हूं

 (1)  सीमा-शुल्क  1962 की  घारा  159  के  श्रन्तगंत  अधिसूचना संख्या  सा  ०

 सा०  नि०  269  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  28

 197 6  के  भारत  के  राजपत्न  में  प्रकाशित  हुई थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन

 में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल०  टी०  10419/76)

 (2)  भारतीय fina  बैक  1934 की  धारा  58  की  उपधारा  (4)  के श्रन्तगेतਂ

 भारतीय  रिज  बेक  श्रतुसूचित  बैक  1951  के  संशोधनों  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक  प्रति  ।  प्रिन्यालंय में रखा गया में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  टो ०

 10420/76]

 जीवन  बीमा  निगम  )  नियम

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  मती  सुशीला  रोहतगी  )  :  मैं  जीवन  बीमा  निगम  अधिनियम

 1956 की  घारा  48  की  उपधारा  (3)  के  seater  जीवन
 बीमा  निगम

 1976

 तथा  अंग्रेजी  की  एक  जो  दिनांक  16  1976
 के

 भारत  के  राजपत्र  मैं

 संख्या  ato  ato  नि  80(8)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  सभा  पटल  पर  रखती हूं  ।

 प्रियाल
 में  रखी

 गयी  देखिये  संख्या  एल
 डी०  1421/76]

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  नियम  के  अन्तर्गत  श्री  सुचना  दें

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (Tait सती  सुशीला  रोहतगी  )  :  मैं  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  1944

 के  तरन्त  गत  जारी  की  गई  भ्र धि सुचना  संख्या  सा०  सा ं०  fro  121  car  was

 की  एक  प्रति  जो  दिनांक  12  1976  के  भारत  के  राजपत्र  म  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  सभा  पटल  पर  रखती  ह  [wares  में  रखा  गया  ।  देखिये  संस्था  एल०  Zto—

 10422/76]

 पररटटटीटटट

 राज्य  सभा  से  संदेश

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव
 से

 प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देशों  कीਂ  सुचना  देनी  है  a

 कि  राज्य  सभा  10  1976  की  अपनी  बैठक  में  लोक  सभा  द्वारा  8

 1976  को  पास  किये  गये  area  प्रकाश  स्तम्भ  1976  से

 बिना  किसी  संशोधन  के  cera  हुई  है  ।
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 सभाਂ का  काय 22  1897

 कि  राज्य सभा  ने
 10  1976

 की  जयनी  बैठक  में  तमिलनाडु  राज्य  विधान

 मण्डल  का  1976  पास  किया है  ।

 कि  राज्य  सभा ने  10  1976  की  weal  बैठक मैं  भारतीय  मानक

 संस्था  संशोधन  1976 पास  किया  है  ।

 राज्य  सभा  दारा  पारित  किये  गये  विधेयक

 BILLS  PASSED  BY  RAJYA  SABHA

 महासचिव  :  मैं  निम्नर/खित  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  सभा  पटल  पर

 (1)  राज्य
 विधानमण्डल  की  19761

 (2)  भारतीय  मानक  संस्थान  संशोधन  197  6  ।

 दਂ  दलात सना  ि  नया

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 निर्माण  श्र  श्रीवास  तथा  संप्रदाय  कारे  मंत्री  के ०  Tae)  मैं  घोषणा  करता  हूं  कि

 15  1976  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  मी  निम्नलिखित  सरकारीਂ  कार्य  लिया  जायेगा

 (1)  वर्ष  1976-77 के  बजट  पर  आगे
 सामान्य

 चर्चा
 ।

 (2)  मूंगफली  के  मूंगफली  की  गिरी  बौर  काफी  पर  निर्वात  शुल्क  सम्बन्धी

 श्रघितूचना  का  अनुमोदन  करने  वाले  संकल्प  पर  चर्चा  ।

 (3)
 राज्य  विधान  मण्डल  का  1976,

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  मैं  |

 (4)  हर्ष  1976-77 के  बजट
 पर  सामान्य  चर्चा  ।

 (5)  वर्ष  1976-77  की  लेखानुदान  क  मांगों  की  सभा  के  मतदान  के  लिए

 रखना ॥

 जैसा  कि  पहले  ब्यूटी  किया  जा  चुका  1976-77 का  सामान्य  बजट  15

 1976 को  सायं  5  बज  पेश  किया  जायेगा  ।
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 लाभ  के  qat  सम्बन्धी  संगीत  समिति

 JOINT  COMMITTEE  ON  OFFICES  OF  PROFIT

 सदस्य  निर्वाचित  कर  नने  के  लिये  राज्य  सभा  से  सिफारि दा

 श्री  पट्टा भि राम  राव  मुण्डा  )
 मैं  प्रस्ताव  करता  चूंकि  यह  सभा  राज्य  सधा  से

 सिफारिश  करती  है  कि  राज्य  सभा  लाभ  के  पदों  सम्बधी  aged  रे  श्री  वी
 ०  एन  ०  गाडरण्लि  द्वारा

 rca  दिये  जाने  के  कारण  रिक्त  स्थान  पर  संयुक्त  समिति  में  ऋन  प्रतिनिधित्व  cafe  अनुसार

 एकल  संक्रमणीय  मत  द्वारा  राज्य  सभा  एक  सदस्य  निर्वाचित  करे  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति

 में  इस  प्र  कार  निर्वाचित  सदस्य  का  नास  इस  सभा  को  सुचित

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है:--“कि  यह  सभा  राज्य  सभा  से  सिफ़ाती  करती  है  कि  राज्य

 सभा  लाभ  के  पदों  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  से  श्री  वी  ०  एन'०  गाडगिल  द्वारा  त्यागपत्र  दिये  जाने  वे  कारण

 रिक्त  स्थान  पर  संयुक्त  समिति  मे  अनुपाती  प्रतिनिधित्व  पद्धति  के  अनुसार  एक्स  संक्रमण य  मत  द्वारा

 राज्य  सभा  का  एक  सदस्य  निर्वाचित  करे  तथा  राज्य  सभा  द्वारा  संयुक्त  समिति  में  इस  प्रकार  निर्वाचित

 सदस्य  का  नाम  इस  सभा  को  सुचित

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।:

 The  motion  was  adopted.

 ee  ree  aS

 मतदानों भ्  की  mags  माँगे  1975-76

 SUPPLEMENTARY  DEMANDS  FOR  GRANTS  (GENERAL)

 प्रत्यक्ष  महोदय  :  हम  वर्ष  1975-76  के  अ्रनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  पर  आगे  चर्चा

 करेंग े।

 faa  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (stir  दिला  :  एक  माननीय  सदस्य  ने  सरकार  पर

 arene  लगाये  हैं  कि  सरकार  निहित  स्वाजे  वाले  लोगों  के  हाथों  मे  खेल  रह  है  ग्रोवर  प्रजातांत्रिक  संस्थाओं

 का  मजाक  उड़ाया  जा  रहा है  ।  उन्होंने यहां  तक  कहा  है  कि  कांग्रेस  दल  को  किस  प्रकार  काम  करना

 चाहिये  ।  मैं  उनसे  स्थिति  के  वास्तविक  रूप  मे  देखने  का  अनुरोध  करूंगी  ।  उन्हें  सिक्के  के  दूसरे  पहलू  को

 भी  देखना  चाहिये  ।  श्राज की  स्थिति ए  क  ae  पहले  से  भिन्न  है  ।  एक  वर्ष
 पटले  मृत्य  बढ़  रहे  थे  ।  सप्लाई

 भत्ता  बढ़  रहा  था  कौर  इन  सब  बातों  से  जनसाधारण  की  कठिनाइयां  भीਂ  बढ़  रहें  थीं  ।  साथ  ही

 कृषि  तथा  उद्योग  के  क्षेत्र  म  समूची  श्री-व्यवस्था  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  एड  रहा  था  ।  किन्तु

 grat  जीवनਂ के  प्रत्येक  क्षेत्र  में  चहुंमुखी  विकास  थ  यहां  तक  कि  आधिक  सर्वेक्षण  से  भी  पह  झलक

 देखने  को  मिलती  हैं  ।  चाहे  मुद्रास्फ़ीति  विरोधी  उपाय  का  एकमुश्त  कार्यक्रम  हो  अथवा  जमाखोरों  तथा

 श्रमिक  अपराधियों  के  विरुद्ध  खुली  जनता  ने  इन  उपायों  का  सादिक  ae  क्यया  है  ।  यह

 समूची  श्रथव्यवस्था  मे  एक  सामान्य  सुधार  ही  नहीं  श्रुति  राज  sie  रथी  में  लें  में
 अनुशासन
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 इक  भावना  जागो  है  ।  ग्राम  दम  देख  रहे  हैं  कि  लोगों  में  सुखद  भविष्य  के  हिए  जागी  हैं  ।  इस

 वातावरण  में  अमी  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता  है  ।

 कुठ  माननीय  सदस्यों  ने  मंहगाई  wa  की  चर्चा भी  को  इस  सम्बन्ध में  सरकार  पहले ही  कह

 चूको  है  कि  ate  महंगाई  मता  देने  की  मांग  विचाराधीन  है  are  जब  भी  इस  पर  निर्णय  लिया  जायेगा  तो

 कर्म  ufc  के  प्रतिनिधियों  से  परामर्श  लिया  जायेग  ।  इसके  लिये  विमान  स्थिति  को  ध्यान  में  रखता

 होगा  |

 पेश  भोगियों  को  महंगाई  पता  देते  को  चर्चा  भी  की  गयी  है  ।  हमें  पेंशनभोगियों  की  दशा  के

 बारे  में  याद  दिलाते  को  कोई  श्रव्य  off  नॉटी  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि  केशन गोगी  कई  कठिनाइयों  का

 सामरी  कर  रहे  हैं  ।  यद  एक  मानवीय  समस्या  है  ।  किन्तु  इस  मानवीय  समस्या  पर  बजट  स्थिति  को

 अयान  में  रब  ग्रहों  विचार  करना  बजट  पेश  होने  में  परब  अधिक  दिन  नहीं  हैं  ।  ये  सारी  बातें

 विवाराधोर  हैं  ।  श्रोसेहैराने  प्रबल  ares  सेवा  ग्र धि कारियों  को  श्रीवास  निर्माण  हेतु  भ्रमरी

 ग  देते  को  बात  को  है  ।  भारत  सरकार  ने  निगम  किया  हैँ  कि  पुरी  राशि  दी  जाये  ।

 सरकार  ने  मढ़ती  पकड़ने  के  ट्रेल रों  का  पुरा  भूगतान  पोत  निर्माण  कारखाने  को  पेशगी  करने  का

 निप  क्रिया  इसके  साय  रुके  हुये  भुगतान के  लिए
 खरीदार  से  स्कूली  करने की  व्यवस्था  करके  गारंटी

 देने  को  व्यवस्था  भो  को  गई  है  ।  यह  व्यवस्था  किसी  भी  प्रकार  के  विलम्ब  को  समाप्त  करने  के  लिए  कीं

 गई  हैं  ।

 किसी
 की

 स्मृति  मै  डाक  टिकट  जारी  करने  के  सम्बन्ध  में  यह  कहा  ग्या  है  कि  किस  व्यक्ति की

 स्मुति
 मै  टिकट  जारी  किया  इसका  निर्णय  पहले  ही  से  ले  लेना  चाहिए  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमारा

 कोई  मत  मेद  नहीं  हैं  ।  किसी  व्यक्ति  के  किसी  क्षेत्र  में  सर्वोपरि  होने  पर  उसके  नाम  पर  विचार  किया  जा

 सकता है  ।

 इस  समय  हमें  छोटी-छोटी  बातों  पर  ध्यान  नीं  देता  चाहिये  ।  संसद  अपना  कर्तव्य  नहीं  निभाती

 ७ पाद  वहू  जक  के  सामने  देश  को  सही  चित्र  पेश  नहीं  करती  ae  केवल  कुछ  श्रनियमितताओ्रों  को  हीਂ

 महत्तर  देवो  है  ।  यदि  श्रत्रिकारियों  या  किसी  के  विरुद्ध  किसी  विशेष  अनियमितता  की  शोर  सरकार  at

 ध्यान  दिलाया  जाता  है  वो  हम  उस  पर  कार्यवाही  करने  को  तैयार  हैं  ।

 al  एच०  एस०  पेल  (sear)  TITHE  मांगों  से  मुख्य  प्रश्न यह  पदा  होता  है  कि  कया  बजट

 कौर  बेतर  ढंप  से  दयार  नहीं  किया  जा  सकता  ।  ताकि  श्रतुप्ुरक  माँगों  के  माध्यम  से  इतना  आधिक  घन

 नहीं  मांगता  पड़े  ?  सन्जो  महोदय  शरीर  सरकार  इसस  बात  पर  ध्यान  दें  कि  बजट  के  समय  इन  बातों पर

 विवार  कों  नहीं  किया  जाता  ।

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :  सुधार  की  सेव  गुंजाइश  रहती  है  ।  उठाई  गई  सभी  बातों  पर  विचार

 किया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  द्वारा  उठाया  ग्या  प्रश्न  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  पहले  अनुपूरक
 मांगें  केवल  तभों  पेश  की  जाती  थीं  जेब  areas  कारण  होते  थे  जिनकी  आरम्भ  में  are  नहीं

 होती  थी  ।
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 wert  महोदय  दवारा
 ad  1975-76  a  Greate  झसुदानों  को  अनुपूरक  ati

 चका  समता  सतदान के  लिए  रसों  गई
 तथा  स्वीकृत  हुईं

 :

 int  ar

 माम  शीर्षक  rani NEE

 साया
 ELD, RDO  OSSD

 j

 रा  जीव  रुपए  पूंजी  रुपए

 कृषि  कौर  सिचाई  मंत्रालय

 2  कृषि  16,  54,  11,000

 3  35,  43,000  1,16,00,000

 4  पशुपालन  ढेरी  विकास  3,94,90,000

 6  स्व  विभाग  72.72,  80,000  139,61,81,000

 वाणिज्य  मंत्रालय

 12.  विदेश  व्यापार  और  निर्यात  उत्पादन  1,000

 13.  संचार  मंत्रालय  क  25,  25,000

 15.  डाक  तार  कार्य  चालन  व्यय  46,36,35,000
 ——

 20,00,  00,000 17.  डाक  तार  पर  पूंजी  परिव्यय

 7;  70,000: 18.  रक्षा  मंत्रालय  6,  51,000

 19.  रक्षा  सेवाएं-सेना  26,417,  28,000

 21.  रक्षा  सेवाएं-वायु  सेना  23,32,91,000

 9,41,00,000 25.  शिक्षा

 कर्जा  मंत्रालय

 5,93,000 27.  कर्जा  मंत्रालय

 शक
 था  6,16,  0,000 28.  faaa  विकास

 77,11,000  31,  18,  91,000
 29.  क

 ak
 fara

 AL वਂ
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 1897  )  भ्रतुदात़ों
 की  श्रतुप्ररक  मांगें  1975-76

 राजस्व  रु०  पूंजी रु०

 30.  विदेश  मंत्रालय  4,  95,  25,000

 विरा  मंत्रालय

 31  वित्त  मंत्रालय  90,  69,000

 33  7.87,  97,000 संघ  उत्पाद  शुल्क

 34.
 पर  संपदा  कर  कौर

 दान  कर  6,66,  74,000

 35  7,27,94,000

 36  लेखा  परीक्षा  क  1,98,06,000

 37  सिक्का  निर्माण  कौर  टकसाल  8,  80,  68,000  ,32,17,000

 38  3,00,00,000

 39  अफीम  कौर  एप्लाइड  फैक्टरियां  10,  60,000

 40.  राज्य  झ्र ौर  संघ  राज्य  क्षेत्र  की  सरकारों

 को  झ्रंतरण  34,  20,  57,000

 वित्त  मंत्रालय  को  अन्य  व्यय  29 3,  75,  58,000 Al.  52,14,44,000

 स्वास्थ्य  शर  परिवार  नियोजन  मंत्रालय

 43.  स्वास्थ्य  at  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  3,  62,  000  av

 44.  चिकित्सा  कौर  लोक  स्वास्थ्य  15,10,24,000  7;  33,  69,  000

 45.  परिवार  नियोजन  15,  13,  27,000

 qe  मंत्रालय उ

 46  गृहं  मंत्रालय  1.5,  96,000

 का 47  मंत्रिमंडल  क  23,  36,000

 48.  कार्मिक  श्र  प्रशासनिक  on  विभाग

 49  पुलिस  क  20,  09,  91,000

 10,00,000
 —o

 51  गृह  मंत्रालय
 का  व्यय  25,65,65,000  3,31,21,000

 5.0 2.0  दिल्ली  क  1.2,  25,  70,000  6,80,  63,000
 id
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 लि

 विना  ee

 राजस्व रु०  पंजी  रु० ष्

 53  चंडीगढ़  1,838,  52,060  27,  50,000

 54  a  प्रौढ़  Fetare  ary  समूह  3.31,  34,000  37,  20,000

 56  दादरा  नागर  हवेली  e  19,37,000

 57  लक्षद्वीप  42,94,000

 उद्योग  कौर  नागरिक  मंत्रालय

 58  का उद्योग  दौर  नागरिक  पूरी  मंत्रालय  38, 1  3,000

 59  उद्योगਂ  3,88,07,000  41,38,84,000

 60  ग्रामोद्योग  शौर  we  उद्योगਂ  1,32,32,000

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय

 62  सुचना  सनौर  प्रसारण  मंत्रालय  7.54,  000

 64  प्रसारण  7.41,  79,000

 श्रम  मंत्रालय

 66  श्रम  ग्रोवर  रोजगार  मंत्रालय  2,  21,  10,000

 पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय

 69  पेट्रोलियम  कौर  रसायन  मंत्रालय  9,  85,  000

 70.  पेट्रोलियम  तौर  पेट्रो-रसायन  arr  ay  46,  89,000  11,50,01,000

 71  रसायन  कौर  उ्वेरकਂ  उद्योगਂ  1,37,000  18,00,01,000

 नौवहन  शर  परिवहन  मंत्रालय

 75  नौवहन  तौर  परिवहन  मंत्रालय  15.6  0,000

 76  सड़कों  8,  6  44,  000

 77  दीपस्तम्म  नौवहन  3,01,89,000  20,07,11,000

 स्वात  शौर  खान  मंत्रालय

 79  इस्पात  विभागਂ  29,  69,000  79,  04,  00,000

 81  खाने  झर  खनिज  25,  48,  00,000
 5:12.

 74000
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 राजस्व  रु०
 पूंजी  रु०

 gta  श्र  पुनर्वास  मंत्रालय

 83  पति  ait  निपटान  40,00,000

 84  पुनर्वास  विभाग  2,  30.52,  000  88,  34,000

 पर्यटन  rita द  नागर  विमानन  मंत्रालय

 86  मौसम  विज्ञात  1,  40,  63,  000

 87  विमानन  4,  04,  37,000

 88  11,00,000

 निर्माण  कौर  श्रीवास  मंत्रालय

 89  निर्माण  त्र  ग्रा वास  मंत्रालय  7,46,000

 90  लोक  निर्माण  1,00,00,000 1,45,62,000

 92  आवास  WT  शहरी  विकास  2,822,  86,000  3,3  1,  67,000

 93  लेखन  सामग्री  कौर  मुद्रण  4,  4  3,  02,000

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग

 95  परमाणु  ऊर्जा  अनुसंधान  विकास  रोक

 प्रौद्योगिक  पा  रहो  जनाएं  1,  38,  00,000

 96  न्यूक्लिक  विद्युत  स्की में  5,97,00,000  1,26,00,000

 विज्ञान  शर  प्रौद्योगिकी  विभाग

 101  भारतीय  सर्वेक्षण  ललना 1,  50,  00,000

 संसदीय  कार्य  राष्ट्रपति  और  उप-राष्ट्रपति  के  सचिवालय  कौर  संघ  लोक  सेवा  आयोग

 105.  राज्य  सभा  80,000

 107.  30,000 उप-राष्ट्रपति  का  सचिवालय
 1]

 विनियोग  3)  विधेयक

 APPROPRIATION  No.  3  BILL

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुनील  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हुं  कि  वित्तीय

 वह  1975-76  की  सेवायों  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  are  राशियों  के  संदाय

 ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 meat  म  दय  : प्रश्न यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1975-76  की  सेवायों  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से
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 oe  ee:

 पय  ्र  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक

 को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 The  motion  was  adopted.

 श्रीमती  quite  रोहतगी  :  में  विधेयक  पुरःस्थापित  करती  हूं  ।

 ee

 श्रीमती  सुशीला  रोहतगी  :
 मैं  प्रस्ताव  करती  हुं

 वित्तीय  ag  1975-76  की  सेवायों  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से

 पय  ale  राशियों  के  संसदीय  कौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर
 5.0

 विचार  क्रिया  जाये  |

 प्रत्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  :

 कि  वित्तीय  वर्ष  1975-76  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  सूचित  निधि  में  से

 पय  mtx  राशियों  के  संदाय  ौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक
 मी

 पर  विचार  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  का  ।

 The  motion  was  adopted

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  खण्ड  2  शर  3,  खण्ड  1,  अधिनियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  पुरा  नाम

 विधेयक  किंग  बने  पैर

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 The  motion  was  adopted

 खण्ड  2  कौर  3,  Aga,  खण्ड  1,  प्र धि नियमन  सुत्र  और  विधेयक  का  पुरा

 नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गए  ।

 Clauses  2  and  3,  the  Schedule,  Clause  हक  the  enacting  Formula  and  the  Title  were  added  to  the  Bill...

 श्रीमती  gate  में  प्रस्ताव  करती  हुं

 कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  जप

 अ्रघ्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाये  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 The  motion  was  adopted

 रेल  (am)  ,  1976-77-  सामान्य  चर्चा

 RAILWAY  (BUDGET)  DISCUSSION

 अघ्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  रेलवे  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ  करते  हैं  ।  इसलिये  12  घंटे  का

 समय  नियत  किया  गया है  ।
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 at  समर  मुखर्जी  बजट  पेश  करते  समय  मंत्री  जी  ने  यातायात  क्षमता  में

 भ्रत्यघिक  सुधार  इरादी  want  उपलब्धियों  का  दावा  किया  है  ।  तथापि  बजट  सम्बन्धी  कागजातों

 के  साथ  पेश  किये  प्रतिवेदन  से  उनके  इन  दावों  की  पुष्टि  नहीं  होती  ।  रेलों  को  श्री-व्यवस्था

 म  गतिरोध  ग्रा  गया  है  कौर  रेल  श्रन्निसमय  समिति  ने  हाल  ही  में  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्ट  में  भी  कहा

 है  कि  यह  बहुत  खराब  है  |

 रेल  सरथ-व्यवस्था  सीधे  देश  की  भ्रम-व्यवस्था  से  सम्बन्धित  है  ।  यद्यपि  रेल  मंत्रालय  के

 अ्रनुसार  रेल  भ्रंश-व्यवस्था  में  महत्वपूर्ण  प्रगति  नहीं  हुई  है  पर  वह  यह  दावा  करना  चाहते  हैं  कि
 उसम

 म्रत्यघिक  सुधार  हुमा  है  ।  यह  रेल  प्रशासन  की  आत्म-तुष्टि  को  दर्शाता  है  |

 अ्रात्म-तुष्टि  का  एक  श्राप  उदाहरण  है  यातायात  के  बढ़ने  के  सम्बन्ध  मं  बढ़ा-चढ़ा  कर  दाव

 करना  ।  रेल  मंत्री  ने  अपने  भाषण  में  यहँ  दावा  किया  है  कि  इस्पात  अ्रौर  सीमेंट  की  ढुलाई

 म  उल्लेखनीय  वुद्धि  हुई  है  पर  इन  सभी  वस्तु प्र ों  का  स्टाक  अ्रभूतपुर्व  ढ़ग  से  बढ़  गया  शर  इनक

 प्रबन्धकों
 के  पास  इसे  रखने  की  जगह तक  नहीं  है  ।  स्टाक को  कम  करने  की  उनकी  इच्छा

 के
 कार

 ही  कुछ  समय  के  लिये  रेल  यातायात  में  विधि  हो  गई  थी  क्योंकि  कुछ  समय  पहले  उनकी

 सप्लाई  कम  थी  |  अरत  सप्लाई  पहले  ही  मांग  से  बढ़  गई  alt  कुछ  दिन  बाद  इन  वस्तुयें  की

 उठाई  या  खपत  कम  हो  जायेगी  ।  इसलिये  यदि  रेल  मंत्नी  स्थिति  के  बारे  में  ऊंचे  दावे  करने  क

 बजाय  उसका  निष्पक्ष  भाव  से  ग्रन्तदंश ेन  कौर  विश्लेषण  करते  तो  बेहतर  होता  |

 यद्यपि  विभिन्न  मंत्रालय  नशे-नये  ates  दिखाकर  यह  बताते  हैं  कि  उत्पादन  बढ़  गया  ह

 लेकिन  यह  भी  तथ्य  पूर्ण  है  कि  मांग  घट  रही  हु  ale  बहुत  से  कारखाने  बन्द  हो  रहे  हैं  तथा

 वहां  जबरी  छुट्टियां  दी  जा  रही  है  बरतर  तालाबन्दी  हो  रही  है  ।  यह  श्राम  बात  हो  गई  ह  |

 रेलवे  बोर्ड  को  सांख्यिकीय  जादूगरी  से  आंकड़ों  को  तोड़ा-मरोड़ा  गया  है  कौर

 वास्तविक  स्थिति  को  छुपाया  गया है  ।  उदाहरणार्थ  जब  रेल  मंत्री  ने  कर्मचारियों  के  लिये  लागत

 के  आंकड़े  दिये  तो  उन्होंने  ae  दिखाने  का  प्रयास  किया  है  कि  लागत
 बहुत

 बढ़  गई  है  ।  लेकिन

 चारियों  पर  होने  वाली  लागत  का  ब्यौरा  देते  समय  उन्होंने  प्रथम  श्रेणी के के  अधिकारियों  तथा  धिक

 प्राय  प्राप्त  करने  वाले  अन्य  अधिकारियों  की  प्रति  व्यक्ति  लागत  औसत  लगाया  है  ।  रेल

 कर्मचारियों  को  अब  भी  सबसे  कम  वेतन  भि  न्य  सरकारी  क्षेत्र  के  उप के मां  के  कम

 चोरियों  के  समान  उनके  वेतन  स्तर  को  ऊंचा  सम्बन्धी  उनकी  मांग  श्रमी  तक  पूरी  न  हुई
 |

 राष् टो यी  श्रम  अयोग  ने  रेलवे
 के  चतुर्थ  श्रेणी  ate  तृतीय  लेगो  के  कम  चोरियों के  वास्तविक

 वेतन  में  गतिरोध के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  है  ।  प्रतिवेदन के  प्रकाशन  ate  तीसरे ते
 जति

 अपयोग

 सिफारिशों  को  लग  करने  के  बाद  भी  रेल  कमी  क्यों  का  वास्तविक  स्तर  ऊंचा  नहीं  उठा  है  ।

 रेलवे  की  भ्रम-व्यवस्था  अच्छी  न  होने  के  बावजूद  भरी  सरकार  सामान्य  राजस्व  के  लिये

 लाभांश  देना  चाहती  है  ।  1974-75  कें  दोरान  सरकार  ने  सामान्य  राजस्व  में  187.  47  करोड़

 रुपया  लिया  था  ।  पांच  वर्ष  पहले यह  राशि  150.  67  करोड़  रुपये  थी  ।  इससे  पता  चलता  है

 कि  सरकार  राजकोष  के  लिये  रेलवे  संसाधनों  को  राजस्व  का  स्रोत  के  रूप  में  प्रयोग  करना  चाहती

 ।  यही  ara है  कि
 रेलवे  की  अर्थ-व्यवस्था इस  संकट  पर  काबू  नहीं  पा  सकी है  ।

 महत्व  महोदय  ने  दावा  किया है  कि  यात्री  किराये  में  वृद्धि  नहीं  की
 गई  लेकिन  उन्होंने

 पहले  ही  यात्री  किराये
 में

 33  प्रतिशत  की  वृद्धि  की
 है  जिससे  यात्रा  करने  वाली  जनता  पर  बहुत

 भार  पड़ा  है  ।  इस  वर्ष  रेल  भाड़े  की  दरों  में  जितनी  विधि  की  गई  है  उससे  अन्ततोगत्वा  सामान्य
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 जनता  पर  अतिरिक्त  भार  पड़ेगा  क्योंकि  saga  इस  भार  को  बड़ी  सुगमता  से  अन्तिम  उपभोक्ता

 पर  डाल  देंगे  ।

 देश  में  कोयला  मिलने  के  बावजूद  भी  रेल  मंत्रालय  रेलों का  अधिकाधिक  डीजलीकरण  कर

 रहा  gate  करोड़ों  का  डीजल  विदेशों  से  आयात  कर  रहा है  ।  रेल  मंत्रालय  की  इस  नीति  से

 कोयले  की  मांग  घट  रही  है  ale  म्रायातित  तेल  की  मांग  बड़  रही  इत  पर  भो  रेल  मंत्रालय

 का  दावा  है  कि  इसने  श्रात्मनिभं रता  के  मामले  में  काफी  प्रगति  की  है  ।

 मंत्री  महोदय  का  यह  दावा  है  कि  रेलते  ने  वैगन  बनाने  वाले  उद्योगों  के  प्रतिकाश  उत्पादन

 को  उठा  लिया  है  ,  सही  नहीं  है  ।  यदि  ऐसा  होता  तो  aaa  बनाने  वाले  उद्योग  बंगाल  देश

 के  अन्य  भागों  में  कम  चोरियों  की  बड़ी  सख्या  हजारों  की  संख्या  जबरी  छुट्टी  कयों  करते  ?

 नई  कम्पनी  इडिया  टैक्नीकल  एण्ड  इकोनामिक  सर्विसेस  लिमिटेडਂ  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध

 में  किये  गये  लम्बे  चौड़े  दावों  का  भी  यही  हाल  है  जिसे  कि  विदेशों  में  नई  लाइनों  के  निर्माण  का  काय

 करना  है  ।  हम  जब  कि  aw  देश  थे  नई  रेल  लाइनों  को  बिछाने  के  कार्यक्रम  को  नहीं  ले  रहे  हैं

 इससे  देश  की  रेल  अ्रथं-व्यवस्था  में  गतिरोध  का  पता  है  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  तथा  कार्य  भार  बढ़ाने  की  उत्सुकता  में  सरकार  रेल  संचालनों  कीਂ  सुरक्षा  की

 + उपेक्षा  कर  रही  है  ।  उनके  अपने  कथनानुसार  पिछने  15  वर्षों  में  53,308  लोग  हूं ताह  a  प्रे  ौर

 36,813  लोग  घायल  हुये  ।  ऐसा  लगता  है  कि  wat  ने  लोगों  के  विरुद्ध  युद्ध  छेड़  रखा  हो  ।

 मुआवजे  की  दर  बढ़ा  देने  से  दुर्घटनाओं  को  कम  नहीं  किया  जा  सकता  |

 यह  दुःख  की  बात  है  कि  रेल  प्रशासन  ने  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  अरपना  पूराना  रवैया

 अभी  तक  नहीं  बदला  ।  लगभग  1000  स्थायी  कर्मचारियों  तथा  7,000  अ्रस्थायी  ale  नैमित्तिक

 कर्मचारियों  को  तभी  तक  काम  पर  वापस  नहीं  लिया  गया  ।  इस  सदन  में  आश्वासन

 दिया  गया  है  किं  जिन  व्यक्तियों  के  प्रति  हिसा  waar  तोड़-फोड़  को  कार्यवाहियों  का  आरोप  नहीं

 है  मामलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जायेगा  उन्हें  काम  पर  वापस  बुला

 लिया  जायेगा  ।  यद्यपि  हमने  कई  ऐसे  व्यक्तियों  के  नाम  बताये  हैं  फिर  भी  उन्हें  काम  पर  वापस

 नहीं  लिया  गया  है  ।  नौकरशाही  भ्र फसरों  कां  जनता  विरोधों  तथा  कर्मचारी  विरोधी  रवैया  ही  इसके

 लिये  जिम्मेदार  हैं  ।  इस  रवैये  के  कारण  रेल  विभाग  में  औद्योगिक  श्रम  सम्बन्धों  में  सुधार  नहीं

 हो  सकता ।

 qe  बड़े  अ्राश्चयं  की  बत  है  कि  जहां  एक  ate  कर्म  वासियों  पर  33  प्रतिशत  कार्यभार

 बढ़  गया है  वहां  दूसरो  wie  उनके  वेतन  में  बिल्कुल  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।  यही  नहीं  उनमें  सें  प्रतिकाश

 लोगों  की  छंटनी
 की

 धमकी  दी  जा  रही  उन्हें  भय
 है

 कि  कमो  भो  सरकार  उन्हें  निकाल

 बाहर  करेगी  क्योंकि  सरकार  को  थोड़े  कम  चोरियों  से  अधिक  फल  at  प्राप्ति  हो  रही  हैं  ।  पू

 वादी  प्रणाली  में  जब  उत्पादन  बढ़  जाता  है  कौर  झ्र ौर  नई  तकनीक  लागू  की  जाती  है  ग्रोवर  मानव

 श्रम  के  स्थान  पर  मशीनें  लगाई  जाती  हैं  तो  हजारों  apart  बेकार  हो  जाते  हैं  ।  बमों  कारण

 तकनीक  में  सूधार  का  समय न  करते  हुये  हमें  आधुनिक  तकनीक  का  विरोध  भो  करना  है  क्योंकि

 इससे  हजारों  कर्मचारी  बेकार  हो  जाते  हैं  ।  समाजवादी  प्रणाली  में  कोई  भी  व्यक्ति  बेकार  नहीं

 होगा  क्योंकि  ag  मौलिक  अ्रधिकारों  में  दिया  गया  है  ।
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 प्रभी  तक  25  रेल  कामिक  संघ  कर्मचारी  भ्रांसुका  के  अ्रन्तगंत  नज़र बन्द  हैं  ।  उन्हें  नजर

 बन्द  रखने  का  मुख्य  उद्देश्य  मजदूर  संघ  को  समाप्त  करना  ।  अराल  इण्डिया  लोको  रनिंग  स्टाफ

 ऐसोसिएशन  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  एक  ज्ञापन  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  रेल  मंत्रालय  के  विरुद्ध  कुछ

 गम्भीर  श्रालोप  लगाये  हैं  ।  1973  में  लोको  हड़ताल  हुई  थी  समय  एक  समझौता  हुमा  था

 जिसके  श्रन्तगंत  एक  शिकायत  समिति  बनाई  गई  थी  ।  सरकार  ने  कुछ  आश्वासन  fea  थे  ।

 उनकी  शिकायत  ag  है  कि  वे  आश्वासन  पुरे  नहीं  किये  गये हैं  ।  यह  जलीय  किया  गया  था  कि

 सीधी  भर्ती  नहीं  होगी  ।

 बचत  के  नाम  पर  Are  कोयला  उपयोग  में  लाने  वाले  व्यक्तियों  को  दण्डित  किया  जा

 रहा  है  ।  इस  ग्रपराध  पर  रेल  चालकों  को  सेवानिवृत्त  कियागया है  ।  एक  अन्य  कर्मचारी  पर

 11,000  रुपये  जुर्माना  किया  गया  जोकि  उसके  वेतन
 से  450  रुपये  प्रति  मास  की  दर  से  काटा

 जा  रहा  है  ।  इस  प्रकार  कई  कर्मचारी  भुखमरी  का  सामना  कर  रहे  हैं  ।  राज  जबकि  व्यापक

 arias  उपाय  बरते  जा  रहें  हैं  ,  यह  सब  होते  हुये  भी  राजस्व  क्या  बहुत  क्लास  हो  रहा  है  ।

 रेलवे  की  में  सुधार  लाने  के  लिये  खर्चों  में  कमी  लाई  जानी  चाहिये  ।  आजकल  निराशा

 श्रमिक  संगठनों  को  तोड़ने  के  लिये  भारी बढ़  रही  है  |  स्थिति  किस  भी  समय  भड़क  सकती  है  ।

 रकमें  व्यय  की  जा  रही  हैं

 इन  वास्तविकताश्रों  पर  ध्यान  दिया  केवल  तभी  प्रबन्ध में  सुधार  हो  सकता  तथा

 कर्मचारियों  की  दशा  में  सुधर  सकती  है  ।

 प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार
 :  मैं  रेल  मंत्री  महोदय  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये

 वर्ष  1976-77  के  रेल  बजट  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 इसके  qa  लोक  सपा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  2  बजे  स०  प०  तक  के  लिए  स्थगित

 हुई  ।

 The
 Lok

 Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  fourteen  of  the  Clock.

 ra  ety

 सियाह  भाजन
 के  फीचर  लोक

 -
 सभा  बजकर  तीन  मीटर  पर  पुनः  समेत  हुई  ।

 Clock.
 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  three  minutes  past  fourteen  of  the

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  Deputy  gpeaker  in  the  Chair,  ]

 1976-77

 Mo  नारायण  चन्द  फ्रादार  :  पिछले  कई  वर्षों  के  पश्चात इस  वर्ष  बचत का  रेल  बजट  प्रस्तुत

 किया  गया है  ।
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 1974-75 को  बजट
 113.  82

 करोड़  रुपए  के  घाटे  में  समाप्त  हु  प्रा  जबकि  1973-74

 में  घाटा  115.  51.0  करोड़  था  ।  इस  वर्ष  बचत  के  बजट  के  कारण  fara  द्वारा  विरोध  का  भी  कम

 शुक्रवार  रहा  |

 जहां  तक  देश  की  संचार  व्यवस्था  का  सम्बन्ध  है  रेलवे  बजट  देश  की  समग्र  ख्पेण  प्रगति  का  द्योतक

 है  ।  रेल  बजट  के  समूचित  मूल्यांकन  हेतु  हमें  समूचे  देश  को  धयान  में  रखना  चाहिए  ।  इस  बजट  में  नई

 लाइनों का  मात्र  आश्वासन  ही  दिया  गया  है  |  इससे  हमें  निराशा  हुई  है  ।  पिछले  में  19.2

 किलोमीटर  रेलवे  लाइनें  बिछाई  गई  जोकि  प्रति  वर्ष  190  किलोमीटर  बैठती  हैं  ।  1974-75  में  केवल

 56  किलोमीटर  ही  नई  लाइने  बनी  हैं  ।  इस  बारे  में  हम  मंत्री  महोदय  से  ग्रा श्वा सन  चाहते  हैं  ।

 200  करोड़  रुपए  भूमिगत  रेलों  तथा  60  करोड़  रुपए  महानगरीय  रेलों  के  लिये  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ।

 इसकी  तुलना  में  यह  निराशाजनक  है  कि  इस  वर्ष  नई  लाइनों  के  लिये  17.  50  करोड़  रुपए  स्वीकृत

 किये  गय  हैं  जिनमें  सै  13°  95  करोड़  रुपए  14  विकासशील  लाइनों  के  लिये  इसलिए  मैं  योजना

 ATA  तथा  रेल  मंत्री  का  ध्यान  इस  मामले  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  नई  लाइनें

 बिछाने  के  लिये  अधिक
 पूंजी

 दी  जाये  ।

 इस  बारे में  मैं  की  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन की  कौर  भी  ध्यान  दिलाना  चाहता

 इस  में  कहा  गया  है  कि  पिछले  25  वर्षों  में  देश  में  रेलवे  लाइनें  बिछाने  में  एकरूपता  नहीं  बरती

 गई  ।  यह  nara  है  कि  25  वर्ष  से  की  जा  रही  भूल  को  श्री  सुधारा  जाये  तथा  जिन  राज्यों  अथवा

 क्षेत्रों  की  उपेक्षा  की  गई  है  उन्हें  उनका  भाग  दिया  जाये  ।

 1973-74  का  रेल  बजट  रखते हुए  श्री ललित  ना  रायण  मिश्र  ने  कहा  था  कि  नई  लाइनों

 का  निर्माण  सर बद्ध  क्षेत्रों  की  प्रा वश्य कता  के  ae  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  श्री  मिश्र  का  मनुष्य  उनके  साथ  समाप्त  हो  गया  है  ।  यदि  श्री

 मिश्र  की  नीति  जारी  रहती  तो  बजट  में  दो  तीन  नई  लाइनों  की  व्यवस्था  होती  |

 13  1974,  को  हिमाचल  प्रदेश  में  नांगल-तलवाड़ा रेलवे  लाइन  की  व्यवस्था  का

 सन  देते  हुए  रेल  मंत्री  द्वारा  यह  शर्त  लगाई  हुई  थी  कि  राज्य  सरकार  जमीन  की  कीमत  दे  ।  मुख्य  मंत्री

 ने  इसका  वचन
 दे

 दिया  था  |  उस  लाइन  का  ग्रीम  रूप  से  सर्वक्षण  हो  गया  मैं  रेल  मंत्री  से  इस  लाइन

 को  बजट  में  सम्मिलित  किये  जाने  का  arte  करता  हूं  ।

 पांचवीं  योजना  में यदि  इसके  लिये  धन  की  कमी  है  तो  मैं  उसके  लिये  एक  सुझाव  देता  हुं  |

 महानगरीय  परियोजनाओं  के  लिये  200  करोड़  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  समूचे  देश  का  एक रूपेण

 विकास  करने  के  लिये  कया  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  उसमें  से  कुछ  धन  को  बचा  कर  उपेक्षित  क्षेत्रों  के  लिये

 लगाया  जायें  |

 किसी  लाइन का  उद्घाटन  किये  जगने के  पश्चात्‌  यह  aaa है  कि  केन्द्रीय  मंत्री  महोदय  तथा

 राज्य  के  मुख्य  मंत्री  की  प्रतीष्ठा  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसका  निर्माण  किया  जाये  ।  लॉक  लेखा  समिति

 ने  भी  सिफ़ारिश की  है  कि  जिन  लाइनों का  उद्घाटन  पिछले  4-5  वर्ष  में  किया  गया  है  उन्हें

 मिलता  दी  जाय  |

 प्रारम्भ  की  गई  परियोजनाओं  तथा  उन  परियोजनाओं  जिस  पर  सभा  में  प्रवचन  दिया

 गया  है  कि  उपेक्षा  नहीं
 की

 जानी  चाहिए  प्रत्य था  समूचे  देश  में
 एक

 प्रकार  से
 निराशा  फ़ैल  जायेंगी  तथा
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 ग्रामीण  क्षे  त्रों  के  लोग  महानगरों  में  बसने  लगेंगे  ।  देश  के  प्रत्येक  राज्य  में  एक  विधान  सभा  एक  उच्च

 लय
 एक  राज्यपाल

 है  तब
 यह  श्रावश्यक नहीं है कि

 नहीं  है  कि
 प्रत्येक

 राज्य  को  रेल  द्वारा  जोड़ा  जाये
 ।

 विपक्ष  के  सदस्यों  ने  कहा  था  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  रेल  हड़ताल  के  बाद  नहीं  लिया  गया  |

 इस  पर  रेल  मंत्री  ने  बताया  था  कि  हिसा  के  मामलो  जिन  पर  न्यायालय विचार  कर  रहे  कुछ  नहीं

 किया  जा  सकता  ।  मैं  मंत्री  महोदय  &  निवेदन  करता  हूं  कि  जिन  व्यक्तियों  को  बहाल  नहीं  किया  गया

 उन  पर  विचार  किया  जाये  ।  हिंसा  के  रोपो  के  मामलों  को  भी  मंत्री  महोदय  स्वयं  अथवा  उनके

 सहयोगी  मंत्री  समय  निकालकर  निपटाएं  |

 मैं  श्री  मुखर्जी  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  ग्रा पात कालीन  स्थिति  में  औद्योगिक  सम्बन्धों

 में  क्लास  हुमा  है  ।
 अ्रापात  स्थिति  में  रेलों

 की
 कार्यक्षमता  में  पर्याप्त  सुधार  धजे श्रा है

 |  एक  जांच
 सै

 स्पष्ट

 हुआ  है
 कि

 रेलवे  के
 95

 प्रतिशत  कर्मचारी  समय  पर  श्रे  हैं
 |  मैं  रेलवे  प्रशासन  में  सुधार  लाने  के

 लिये  श्री  कमलापति  त्रिपाठी  को  बधाई  देता  हूं  ।

 मैं  हिमाचल  प्रदेश  में  कालका-रामन  अर  जगाधरी-बांटा  लाइनों  का  तथा  पंजाब  में

 चण्डीगढ़-राजपुरा  लाइनों  के  बनाने  का  समर्थन  करता  हूं  ।  कांगड़ा  वेली  रेलवे  के  सीधे  सरकार  न  केवल

 स
 सद  के  प्रति  अपितु  पुरे  देश  के  प्रति  वचनबद्ध  है  ।  नांगल-तलवाड़ा लाइन  का  देश  भर  के  लगभग

 50  संसद  सदस्यों  ने  समान  किया है  |  रेल  मंत्रालय  के  सम्मुख  पूंजी  की  समस्या  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 maar  किया  गया  था  कि  प्रधान  मंत्री  द्वारा  तथा  भत पु वे  रेल  मंत्री  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  द्वारा

 घटित  रेलवे  लाइनों  को  पुरा  किया  जायेंगी  ।  उत्तर  तथा  पश्चिम  भारत  के  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  की

 भी  है  कि  पहले  से  उद्घाटित  लाइनों  को  पहले  पुरा  किया  जाये  ।  पिछले  प्रगतिशील  दशक  में

 जनक  प्रगति हुई  हमें  उम्मीद  है  कि  वर्त  मान  दशक  पहले  से  अधिक  गतिशील  रहेगा  इन  शब्दों के

 साथ  में  रेल
 बजट  का  समान  करता  हूं  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  यात्री  भाड़ों  में  वद्धि  न  किये  जाने  का  हर  कोई  स्वागत

 करेगा
 ।

 ऊपरी  तौर  पर  देखने  से  यह  बजट  बचत  का  बजट  है  |  परन्तु  रेल  मंत्री के  भाषण  का  अवलोकन

 करनें  पर  पता  चलता  है  कि  रेलवे  में  वित्तीय  सुधार  नहीं  किया  जा  सका  ।  बारबार  देखने  में  अ्राया है  कि

 संसदीय  समितियों  के  प्रतिवेदनों  पर  काय  वाही  नहीं  की  गई है  मैं  ने  पिछले  वर्ष  भी  कहा  था  कि  रेलवे

 बोर्डे  के  बारे  में  प्रभावी  कदम  उठाये  जाने  चाहिएं  |  वर्ष  1965-66  तक  हमारा  बजट  बचत  का  रहा  हैं  ।

 तत्पश्चात घाट  के  रेल  बजट  ही  लाये  गय ेहै  |  वर्तमान  बजट  कहने  को  बचत  का  बजट  है  परन्तु  वास्तविक

 वित्तीय  स्थिति  कया  है  ?  अर्धिक  विकास  एवं  प्रगति  के  लिये  प्रावश्यक  नई  लाइनों  का  निर्माण  वित्तीय

 अभाव  के  कारण  नहीं  किया  जा  रही  |  विकास  तथा  देश  की  झ्र-व्यवस्था  के  लिये  नई  लाइनों
 की

 कता है  |  लोकलेखा  समिति  ने  बताया  है  कि  रेलवे  बोर्ड  जिसमें  कि  विशेषज्ञ होने  चा  रेलवे  की fara

 व्यवस्था  को  वैज्ञानिक  नहीं  बना  पाया  कौर  नद्दी  खेलो  के  लिये  कोई  वैज्ञानिक  तथा  युक्तिसंगत

 प्रक्रिया  अपनायी  जा  सकी  है  ।

 लोक  लेखासमिति  ने  इस  ग्राह्य  की  झोर  भी  ध्यान  दिलाया  है  कि  रेलवे  प्रशासनਂ  राजधानी

 जैसी  प्रतिष्ठित  गाड़ियां  चलाने  में  तो  बहुत  तीव्रता  बरतता  है  परन्तु  कोई  दिन  कालीन  योजना  तैयार

 नहीं  कर  पाया  है  जिससे  अघिकांश  रूप  से  तथा  रूप  से  काम  चल  रहे  हू  ।  रेलवे  बोड़ें  न  बार  बार  बताया

 है ंकि  विश्व  के  कितने  देश  रेलों  द्वारा  सामाजिक  दायित्व  निभाने  के  लिये  प्रतिपूर्ति  करते  हैं  ।  जिन

 नियों  के  कर्मचारी  मासिक  टिकटों  का  उपयोग  करते  हैं  उन्हें  रेलवे  को  प्रतिपूर्ति  करनी  चाहिए  |
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 रेल  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  बूटा  श्राप  चाहते  हैं  कि  रेलवे  लोक  डीजल  से  धन लें  ?

 श्रीमती  पा वंती  कृष्णन  :  मैं  ऐसा  नहीं  कहती  ।  मैंने  श्रपना  सुझाव  दे  दिया  है  ।  यदि  इसे  स्वीकार

 किया  जाता  है  तो  रेलों  की  हानि  में  40  करोड़  रुपए  की  कमी  श्र  जायेगी  ।

 इस  ag  के  बजट  में  जनता  की  सेवाओं  में  वृद्धि  करने का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  हैं  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  20  सुतरी  कार्यक्रम  को  दृढता से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा है  ।  लेकिन

 मुझे  तो  ऐसा  कुछ  दिखाई  नहीं  देता  ।  इस  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  एक  मद  यह  भी  है  कि
 तमंचा  रियों  को

 प्रबन्ध  में  शामिल  किया  जाए  ।  इस  बारे में  क्या  किया  जा  है  ।

 दुर्घटनाओं  को  कम  करने  तथा  बिना  टिकट  यात्रा  को  समाप्त  करने  के  लिये  कर्मचां  रियों  के

 सहयोग  के  लिये  क्या  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ?  रेलवे  में  झ्र भी  तक  भी  बन्धक  मजदूरी  चालू  है
 ।

 इसे  समाप्त

 करने  के  यत्न  किये  जाने  चाहिए  ।  अवांछनीय  तत्वों  से  छुटकारा  पाने  के  लिये  सेवानिवृत्ति  का  सहारा

 लिया  जा  रहा  राव  प्रशासन  में  बड़ी  हास्यप्रद  बातें  हो  रही  है  ।  तंग  किये  जाने  के  मामलों

 पर  बड़े  ७. न्रनमत  ढ़ंग  से  कार्यवाही की  जा  रही है  ।  उपेक्षा  बरतने  के  भी  कई  मामले  ध्यान  में  ary  हैं हैँ

 यद्यपि  सभी  अदालती  मामलों  को  वापस  ले  लिया  है  ।

 नत रेलवे  तमंचा  रियों  को  वर्दी  दी  जाती  है  ।  वर्दी  ठीक  माप  की  नहीं  बनवाई  जाती  है  ।

 दुर्घटनाश्रों  के  कारणों  के  बारे  में  wins  इस  प्रकार  है
 :  1972-73

 में
 2309  इंजनों  के

 फ़ल  हो  जाने  के  मामले  हुए  |  1973-74 में  यह  प्राप्त  389 सके  जोकि  वर्ष  1974- 75  में  बढ़कर

 6757  हो  गये  ।  कहा  जाता  है  कि  कार्यक्षमता  में  सुधार  हो  गया  है  तथा  कार्यक्षमता  में  वृद्धि  हुई है  |

 रेलवे  बोर्डे  में  कुछ  विशेषज्ञ  वर्षों  स  कार्यरत  परन्तु  उनकी  विशेषता  इसी  ara  में  है  कि  वे  मंत्री

 महोदय  तथा  उनके  दो  सहयोगियों  को  गुमराह  कर  सकते  हैं  ।

 तमिलनाडु  के  बारे में  जो  चर्चा  हुई  है उससे  श्रमिकों  मालूम  हो  गया  है  कि  पुलिस  किस  प्रकार  कायें

 करती  सुरक्षा  अघिकारी  क्या  करते  रहते  कया  रेलवे  बोर्ड  तथा  रेलवे  प्रशासन  के
 अधिका  रियों

 के  विरुद्ध  किसी  प्रकार  की  कार्यवाही  करने  से  वह  कयों  डरते  हैं  ?

 मंत्री  महोदय  ने  सदन  में  अनेक  बार  अ्राश्वासन  दिया  है  कि  जिन  कर्मचारियों  के  fees  मुकदमें

 नही  रहे  हैं  उन्हें  सेवा  में  वापसि  लिया  जायेगा
 परन्तु  प्रभी

 तक  इस  आश्वासन  को  क्रियान्वित

 करने  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  गया  एक  र  तो  यह  स्थिति  है  परन्तु  दूसरी  दौर  देखिये  राष्ट्रीय

 स्वयं  सेवक  संघ की  शाखा  से  सम्बन्ध  एक  व्यक्ति  को  वापिस  सेवा  में  ले  लिया  गया  इतना  ही  नहीं

 प्रशिक्षु  उसकी  पदोन्नति भी  कर  दी  गई
 जबकि  we  मजदूर  संघों  से  सम्बद्ध  व्यक्तियों  को  बहाल

 नहीं  किया  गंगा  मैं  यंह  जानना  चाहती हूं  कि  सरकार  यहं  दोहरी  नीति  क्यों  भ्र पनाती  यह

 कितनी  विचित्र  बात  है  कि  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  की  शाखा  चलाने  वाले  लोग  ही  आपात  स्थिति  में

 अल्प  संख्यकों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  के  लिए  नियुक्त  किये  गये  क्या  यह  स्थिति  चलने  दी  जायेगी  ?

 में  समझती  हूं  कि  रे
 लवे  प्रशासन  की  पुन व्यवस्था  की  जानी  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तब  तक

 रेलवे  प्रशासन  के  कार्यकरण  में  सुधार  की  श्राशा  नहीं  की  जा  सकती  ।

 श्राप  श्राये  दिन  श्रापात  स्थिति  की  बात  करते  रहते  हैं  ।  प्राचीन  वि धम ताशों  को  दूर  करने
 के

 लिए  20  सुत्रीय  कार्यक्रम
 की

 बात  जाती  हम
 लम्बे  समय

 से
 ठीक

 व्यवस्था  को  समाप्त
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 करने  की  मांग  करत  चल  संसद  ने  इस  कार्य  के  लिए  एक  समिति  का  गठन भी  किया  था

 परन्तु  उसका  परिणाम  क्या  निकला  ?  इस  समिति  के  एक  सदस्य  के  साथ  दुर्व्यवहार  किया  गया  ।  क्या

 यह  संसद  की  मानहानि  नहीं  है  ?

 कब  रेलवे  कम  चा  रियों को  भ्रबंटित  ware  की  समस्या  को  ही  लीजिये  ।  बोकारो  भिलाई

 जैसे  स्थानों  में  जहां  कि  निंजी
 श्रीवास  लगभग

 न  होने  के  बराबर  है  वहां रेल  कर्म  चोरियों  को  काफी  अधिक

 किराया  देना  पड़ता  क्या  रेल  की  अर्थव्यवस्था  में  सुधार  करने  के  लिए  तथा  रेल  प्रशासन  कुशल  ढंग

 से  चलाने  के  लिए  यह  श्रनिवायं  नहीं  है  कि  रे  लवे  अपने  आवासीय  क्वार्टरों  का  निर्माण  करें  ।  मंत्री  महोदय

 ने  इसके  बारे  में  कुछ  भी  नहीं  बताया  है  |  यद्यपि  उनका  भाषण  बहुत  ही  बरच्छा  भाषा  में  था  ।  इसके

 साथ  ही  मैं  यह  भी  कहना  चाहती  हुं  कि  रेल  कर्म चा  रियों  द्वारा  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  भाग  लेने  की

 व्यवस्था  को  क्रियान्वित  कंरने  के  लिए  हमें  ठोस  कदम  उठाने  चाहिये  ।

 जहां  तक  नई  रेलवे  लाइनों  का  प्रश्न  मच्छी  तथा  महत्वपूर्ण  रेलवे  लाइनें  बिछाने  के  लिए

 हमें  अल्पावधि  में  क्रियान्वित  किया  जा  सकने  वाला  एक  वास्तविक  कार्यक्रम  बनाना  चाहिये  ।  इसी

 प्रकार  पुरानी  लाइनों  की  मुरम्मत  भी  की  जानी  चाहिये  तथा  मीटर  गेज  लाइनों  को  बड़ी  लाइनों  में  ae

 वर्जित  किया  जाना  चाहिये  ।

 मैंटोपलायम  से  कोचीन  तक  एक  नई  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाई  गई  पहले  इस  गाड़ी  का  लाभ

 सरकारी  प्रैस  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  तंथा  विद्यार्थियों  द्वारा  उठाया  जाता  था  परन्तु  जब  इसे

 ही  एक्सप्रेस  बना  दिया  गया  तो  इसका  छोटे  स्टेशनों  पर  रुकना  बंद  कर  दिया  गया  wa  परिणाम  यह  शुभ्रा

 है  कि  यहाँ  छोट  स्टेशनों  पर  नहीं  रुकती है  तथा  खाली  जाती  है  ।  यदि  हमें  अपना  अ्रॉद्योगिक  उत्पादन

 बढ़ाना  है  तो  हमें  अपने  रेलवे  के  कार्यकरण  में  मूलभूत  परिवर्तन  करना  होगा  ।  इससे  सम्बन्धित  एक

 व्यापक  योजना  संसद्‌  में  पेश  की  जानी  चाहिये  जिसमें  एक  झोर  उनकी  वित्तीय  व्यवस्था  का  पुर्नगठन

 हो  तथा  दूसरी  दौर  रेलवे  की  भावी  योजनाओं  की  तस्वीर  भी  हो  ।

 श्री  एस०  ए०  कादर  :  यह  कहता  काफी  हद  तक  सही है  कि
 arate

 कालीन  स्थिति  के  बाद  भारत  सरकार  के  ea  किसी  विभाग  की  WITT  रेलवे  के  कार्य  सम्पादन  में  afer

 कार्तिक  सुधार  हुजरा  है  |  परन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  यह  नहीं  समझ  लेना  चाहिये  कि  हमने  सब  कुछ  प्राप्त  कर

 लिया  wal  हमें  wie  अधिक  उपलब्धियों  की  are  श्रैग्रंसर  होना है  ।

 रेलवे  के  बारे  में  रमी  बहुत  कुछ  करना  शेष  रेल  संगठन  TH  ऐसा  महत्वपूर्ण  संगठन  है

 जिस  पर  सम्पूर्ण  राष्ट्र  की  प्रगति  निसार  करती  है  ।  इसके  कार्यकरण  को  हमें  क्षेत्रीयता  या  राज्य

 विशेष  की  दुष्टि  से  नहीं  देखना  चाहिये  ।  रेलवे  बजट  पर  दृष्टिपात  करने  से  पता  चलता  है  कि  रेलवे

 की  aa  जोकि  1951-52  में  200  करोड़  रुपये  वह  बढ़कर  1800  करोड़  रुपये  हो  गई  है  ।

 परन्तु  इसके  साथ  ही  यह  भी  सत्य  है  कि  रेलवे  की  लाइनों  का  अपेक्षित  विस्तार  नहीं  हो  पाया  हमें

 इस  भ्रांत  झावश्यंक  ध्यान  देना  चाहिये  क्योंकि  झर थें  व्यवस्था  पर  सभी  पहलूओं  से  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 अलाभप्रद  रेलवे  लाइनों  से  रेलवे  को  भारी  हानि  उठानी  पड़  रही  है  ।  इनमें  से  कुछ  लाइनें  तो

 ऐसी  है  जिन्हें  आसानी  से  बंद  किया  जा  सकता  है  कौर  उनके  बंद  करने  से  जनता  को  भी  अधिक  कठिनाई

 नही  होगी  ।  इसमें  भी  संदेह  नहीं  कि  पिछड़  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  नई  लाइनें  बिछाई  जा  सकती  है  ।

 एक  द्न्य  बात  की  शोर  भी  मैं  सरकार  का  ध्यान  झ्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  रेलवे  में  माल  चोरी

 बहुत  श्रमिक  हो  रही  यह  ठीक  है  कि  आपात  स्थिति  के  कारण  अरब  उसमें  कुछ  कमी  हो  गई  है  परन्तु
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 फिर  भी  यह  एक  संविदा  तथ्य  है  fe  सम्बन्धित  पक्षों  द्वारा  किये  जाने  वाले  क्षतिपूर्ति  के  दावों  से

 रेलवे  के  राजकोष  से  काफी  धनराशि  निकल  जाती  है  ।  इसकी  रोकथाम  के  लिए  अपेक्षित  कदम  उठाये

 जाने  चाहियें  क्योंकि  ऐसा  करने  से  हम  करोड़ों  रुपये  की  बचत  कर  सकते  हैं  ।

 अब  हम  लगभग  50.0  करोड़  रुपये  सामान  रेलवे
 स्टोर  के  लिए  खरीदते  है  तो  इनमें  से  कुछ

 सामान  ऐसा  भी  है  जिसका  कि  आपात  किया  जाता  है  परन्तु  यदि  रेलवे  से  सम्बद्ध  सामान  को  खरीदने

 के  लिये  gol  सतकंता  करती  जाये  तो  उससे  करोड़ों  रुपये  की  बचत  हो  सकती  है  ।

 आजकल  उत्पादन  एककों  की  पूर्ण  स्थापित  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 बारामती  स्थित  डीजल  लोकों  मोटिव  बक्स  या  चितरंजन  तथा  पेराम्ब्र  स्थित  फैक्टरियों  में  स्थापित

 उत्पादन  क्षमता  से  कम  उत्पादन  हो  रही  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  यदि  इन  तीनों  फैक्टरियों  के  उत्पादन

 एककों  को  रेलवे  प्रशासन  से  ग्रहण  करके  एक  स्वतंत्र  निगम  के  प्रधान  कर  feat  जाये  तो  उनकी  qa

 क्षमता  का  उपयोग  प्रदेश  ढंग  से  किया  जा  सकेगा  |

 wa  मैं  एक  दो  बातें  गाड़ियों  के  चलने  के  बारे  में  कहना  चाहता  F  कौर  उनके  बार  में  मैं  प्रत्येक  वर्ष

 कुछ  न  कुछ  कहता  ही  मेरा  अनुभव  यह  है  कि  गाड़ियों  को  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  तक  पहुंचने

 के  लिए  जो  समय  दिया  जाता  है  वह  अधिक  होता  मैंने  इस  सम्बन्ध  में  श्री  कुरेशी  को  पत्न  था

 ग्रोवर  इसके  उत्तर  में  जो  उनका  पत्र  मुझे  प्राप्त  हुमा  है  उसमें  उन्होंने  यह  स्वीकार  किया  है  कि  गाड़ियों  को

 10  से  15  मिनट  तक  कुशन  समय  दिया  जाता  मेरा  सुझाव  है  कि  यह  समय  कम  किया  जा  सकता है  |

 यदि  प्रतिदिन  हमारी  यात्री  गाड़ियों  की  संख्या  2500  है  तो  हम  प्रत्येक  गाड़ी  एक  घंटा  देर  से  चलाते  हैं

 तो  इसका  ates  ae  हमरा  कि  हमें  2500  घंटों  की  हानि  होती  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह  काफी  महत्वपूर्ण

 मामला  है  तथा  मंत्री  महोदय  को  इस  ग्रोवर  अपेक्षित  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 कार  डी०  एस०  ग्रो०  एक  महत्वपूर्ण  संगठन  है  ।  इस  संगठन  ने  सुझाव  feat  था  कि  रेल  मैं

 डिब्बों  की  छत  से  बनाई  जानी  क्योंकि  डिब्बों  की  छतें  गर्मियों  में  अधिक  गम

 तथा  सर्दियों  में  प्रतीक  सद  हो  जाती  ae  st  की  बात  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा  रहा  है  |

 जब  मैं  परिसर  गया  तो  मैंने  देखा  कि  छतों  पर  फाइबर ग्लास  का  प्रयोग  किया  गया  पर  पता

 चला  कि  इससे  तापमान  काफी  कम  होगा  ।  मैं  मंत्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  उन्होंने

 फाइवर  ग्लास  के  प्रयोग  की  सिफारिश  करने  से  कोई  परीक्षण  करवाया  यदि  नहीं  तो  पै  रखकर

 कारखाने  को  इसका  प्रयोग  करने  के  लिए  क्यों  कहा  गया  ?  पैग़म्बर  कारखाने  का  कहना  है  कि  इसके

 प्रयोग  से  केवल  एक  या  दो  सेंटीग्रेड  तापमान  कम  होगा  |

 इस  बात  की  भी  जांच  कराई  जानी  चाहिए  कि  हमने  तीन  था  चार  करोड़  रुपये  की  जो  राशि

 व्यय  की  है  उसका  रेलवे  को  लाभ  पहुंच  रहा  है  weal  नहीं  ।  प्रायोगिक  श्रनुसंन्धान  का  समुचित

 रूप  से  प्रयोग  किया  जाना  चाहिए  ।

 वर्ष  1940  में  मैंने  बम्बई  लिंगम  में  एक  प्रस्ताव  रखा  था  कि  मध्य  तथा  पश्चिमी  रेलवे को  बोरी

 बन्दर  से  विरार  तथा  as  मेट  से  कल्याण  तक  गाड़ियां  चलानी  चाहिए  ।
 मंत्री  महोदय  से  मेरा  श्रतुरोध

 है  कि  ag  wa  बम्बई  कराएं  तो  हम  सबको  बुलाकर  रेलवे  की  कठिनाइयों  से  अवगत  हों  तथा  कोई  हल

 निकालें  ।
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 रेलवे  बजट  पेश  करने  के  लिए  मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  लेकिन  साथ  ही  हमें  कठिन

 परिश्रम  करना  होगा  तथा  भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करना  होगा  ।  रेलवे  ग्रधिनिवम  में  भी  संशोधन  किया

 जाना  चाहिए  ताकि  रेलवे  का  काय  सुचारू  रूप  से  चल  सके  |

 श्री  भागवत
 झा श्राजाद  रेल  मंत्री  /  बधाई  के  पात्र  हूँ  जिन्होंने  इतने

 बड़े  उपक्रम  को  घाटे  की  स्थिति  से  उबा  रने  के  लिए  प्रयत्न  किए  हैं  ।

 रेल  मंत्रालय  में  गत  एक  वर्ष  मैं  श्री  त्रिपाठी  के  कुशल  नेतृत्व  के  कारण  ही  यहं  सफलता  प्राप्त

 हुई  रेलवे  की  स्थिति  मैँ  काफी  सुधार  हुमा  मंत्री  महोदय  ने  डिब्रूगढ़  एक्सप्रैस  गाड़ी  चलाकर

 जनता  कौ  मांग  को  पुरा  किया  है

 गत  एक  वर्ष  में  56  नई  रेलगाड़ियां  चलाई  गई  |  यह  सब  मंत्री  महोदय  के  कठिन  परिश्रम  का

 परिणाम  है  ।

 रेलवे  बजट  प्रगतिशील  बजट  है  ।  तरब  रेलवे  यातायात  को  पूरी  तरह  संभालने  में  पूरी  तरह

 सक्षम  यह  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  है  ।  रेलवे  कमेंट्री  श्री  सही  समव  पर  ale  हैं  aa तथ  1  प्लेटफार्म

 साफ  सुथरे  रहते  हैं  यह  एक  सराहनीय  बात  रेलवे  के  किराए  में  भी  कोई  वृद्धि  नहीं  की  गई  है  ।

 यह  बहुत  weal  वात  है  कि  खाद्य  तेलों  तथा  मध्य  वर्ग  के  परिवार
 में  काम

 आने  वाली  वस्तु ग्र ों  के  लाते-ले  जाने  पर  कर  नहीं  लगाया  TAT  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  रेलों  की  यातायात  समय  पर  गाड़ियों  के  अनुशासन  सनौर  सेवा

 के  बरच्छा  होने  में  अत्यधिक  सुधार  हुमा  है  ।  रेल  मंत्री  ने  कहा  है  कि  गाड़ियों  के  ने  जाने  का  पुरा

 अध्ययन  किए  जाने  के  प्रयत्न  किए  जा  रहे  हैं  यह  बड़ा  ही  सराहनीय  कदम  है  ।

 यह  बड़ी  संतोषजनक  बात  हु  कि  23  करोड़  रुपये  की  प्रत्याशित  बचत  63  करोड़  रुपये  का

 7  करोड़  रुपये  कीਂ  ग्रावतियों  तथा  23  करोड़  रुपये  की  प्रत्याशित  बचत घाटा  बनकर  रहे  गई  है  ।

 63  करोड़  रुपये  का  घाटा  बनकर  रह  गई  चालू  वर्ष  के  योजना  परिव्यय  में  केवल  32  करोड़  रुपये

 की  सीमान्त  वृद्धि  की  गई  है  ।  इससे  नई  लाइनों  की  मांग  पुरी  नहीं  हो  सकती  ।  मैं  इस  बजट  को

 विकासोन्मुख  बजट  नहीं  कह  सकता  क्योंकि  इसमें  केवल  32  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  रोक

 यह  राशि  नई  रेलवे  लाइनें  नई  रेलगाड़ियाँ  शुरू  करने  प्राणी  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  |

 वह  1976-77  तक  ऋणग्रस्तता  492  करोड़  रुपय  तक  हो  जाएगी  |  रेलवे  की  वित्तीय

 स्थिति  वैसी  होनी  चाहिए  जो  वर्ष  1960  में  थी  ।

 मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  रेलवे  मंत्रालय  के  अधीन  एक  स्वायत्त  कम्पनी  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 यह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  है  ।  लेकिन  मैं  एक  चेतावनी  देना  चाहता  हूं  कि  ऐसे  स्वायत्त  निगम  सनौर

 कम्पनियां  खोलते  समय  हमे  बड़ी  सावधानी  बरतनी  होगी  क्योंकि  निगम  के  अधिकारी

 पदोन्नति के  इच्छुक  होते  मेरा  भझ्नुरोध  है  कि  सरकार  इस  बात  को  ध्यान  में  रखें  ।

 मंत्री  महोदय  का  कहना  है  कि  यात्री  यातायात  में  4  प्रतिशत  कोच  यातायात  में  5  प्रतिशत  तथा

 भाड़े  यातायात  में  12  प्रतिशत  की  वृद्धि  होगी  ।  यह्  बड़ी  सराहनीय  बात  है  प्रौढ़  यदि  इसे  क्रियान्वयन

 में  लाया  गया  तो  इससे  कई  कठिनाइयाँ  दूर  हो  जायेंगी  ।  इस  दिशा में  सभी  सम्भव का  यं वाही  की  जानी

 चाहिए  ।  रेलवे  भारत  का  सबसे
 बड़ा

 उपक्रम  fa  इसके  लिए  इसे  पूंजी  निवेश  पर  काफी  राय
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 कमानी
 पड़ेगी  ।  राजस्व  पूंजी  निवेश  के

 समनुरूप  हीना  चाहिए  ।  जनता  के  धन  का  सदुपयोग  किया

 जाना  चाहिए  |

 जहां  तक  झ्र लाभप्रद  लाइनों  का  सम्बन्ध  है  रेलवे  को  हमेशा  लाभ  प्रेरित  उद्देश्यों  से  काम  नहीं

 करना  चाहिए  ।  यह  सच  है  कि  पिछड़े  क्षेत्र  में  तथा  पर्वतीय  क्षेत्र  में  चलने  वाली  गाड़ियों  से  उतनी

 राय  नहीं  हो  सकती  जितनी  महानगरों  में  चलने  वाली  गाड़ियों  से  होती  है  ।.  सरकार  को  केवल  जनता  का

 हित  देखना  चाहिए  |

 बिना  टिकट  यात्रा  करने  वालों के  बार  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया है  ।  बिना  टिकट  यात्रा

 करने  वाले  यात्रियों  को  पकड़ने  के  अ्रभियान  में  ढील  नहीं  देनी  चाहिए  ।  वास्तव  में  पूर्वे  रेलवे  की  कुछ

 गाड़ियों  में  फिर  से  लोगों  ने  बिना  टिकट  यात्रा  करनी  शुरू  कर  दी  इस  प्रवृत्ति  को  शीघ्र  रोका  जाना

 चाहिए |

 वैगनों  में  क्षमता  से  अधिक  लदान  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  ।  इससे  कोई  लाभ  नहीं  ।  इससे

 राजस्व में  वृद्धि  नहीं  होती  ।  इस  बारे  में  कुछ  किया  जाना  चाहिए

 रेलवे  में  प्रशासनिक  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  रेलवे  बोर्ड  को  जब  भी  कोई  मांगਂ  भेजी  जाती

 है  तो  उसका  नकारात्मक  उत्तर  मिलता  रेलवे  बोर्ड  को  चाहिए  कि  वह  मांगों  की  पूर्ति  करें  ।

 पुर्वी  रेलवे  में  क्यू  कौर  भरवा  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  की  कई  बार  मांग  की  गई  परन्तु

 इसको  पुरा  नहीं  किया  गया  ।  wae  पूर्वी  रेलवे  में  दिल्‍ली  सनौर  गोहाटी  के  बीच  गोहाटी  मेल  चलाई  गई

 यह  एक  सराहनीय  कदम  है  ।  लेकिन  फिर  भी  कभी  बहुत  कुछ  किया  जाना  बाकी  है  ।  हमने

 हल्दिया  के  लिए  रेल  लाईन  की  मांग  की  थी  ।  रेलवे  की  औपचारिक  परामशंदात्री  समिति  की  गत

 बैठक
 में  मुझे  बताया  गया  कि  सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका है  हमें  यह  बताया  जाना  चाहिए  कि  काम  कब  शुरु

 करने का  प्रस्ताव है  ?  घोघा  स्टेशन  पर  एक  विक्रय  ठेके  को  भी  समाप्त  कर  दिया  गया  इस  बारे

 में  मैंने  कुरेशी  साहब  को  लिखा  था  शौर  wa  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  भी  इसी  are  प्रा कर्षित  करना

 चाहता हु  ।  मैंने  मंत्री  महोदय को  कई  ca  लिखें  है  कि  इस  बारे  में  एक  नया  ठेका  दिया  जाए  ताकि

 यात्रियों  को  चाय  वगैरा  पीने  की  सुविधा  मिल  सकें  ।  तीन  वर्ष  बीत  गए  हैं  लेकिन  अभी  तक  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  |

 रेलवे
 की

 यह  नीति  है
 कि

 जो  कर्मचारी  लम्बे  भ्र रसे
 से  काम  कर  रहे  हैं  उनको  अवसर

 दिया  जाएगा  लेकिन  देखने  में  यह  पाया  है  कि  बड़े-बड़े  अधिकारियों  के  सम्बन्धियों  को  नौकरियां  दी

 गई  मेरा  mace  है  कि  कत्तव्यनिष्ठ  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  रोजगार  दिलाने  के  बारे  में  एक

 समिति  की  नियुक्ति  की  जक  जो  इस  मामले  की  छान-बीन  करे  कि  किन  अ्रधघिकारियों  के  बच्चों  को  नौकरी

 दी  गई  ?

 वास्तविक  सफलता  तभी  मिल  सकती  है  जब  प्रशासनिक  सुधार  किया  जाए  ।  रेलवे  बोर्ड  के

 ध्रधिकारियों  को  चाहिए  कि  वे  जन  भावनाश्रों  को  ध्यान  में  रखकर  कार्य  करें  ।

 sia  मैं  मंत्री  महोदय  को  ऐसा  बजट  पेश  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  प्रौढ़ यह
 आश्वासन

 हूं  कि  हम  सब  उनको  भविष्य  में
 भी

 सहयोग  देते  रहेंगे  ।
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 12  1976  संविधान  विधेयक  3  का  संशोधन )  श्री  भोगेन्द्र  झा  द्वारा

 संविधान  विधेयक

 CONSTITUTION  (AMENDMENT)  BILL

 11  का

 भोगेन्द्र  झा

 उपाध्यक्ष  महोदय  अरब  हम  गैर  सरकारी  सदस्यों के  कार्य को  शुरु  करेंगे |

 श्री  WNT  हा  मैं  प्रस्ताव  करता हूं

 भारत  के  संविधान  का  श्र  ant  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 ह

 यह  विधेयक  एक  ऐसे  विषय के  बारे में  है  जिस  पर  गत  6  वर्ष से  देश में  चर्चा  चल  रही

 संविधान  सभा
 में

 भी  इस  विषय  पर  चर्चा  की
 गई

 थी  शर  इसके  गुण-दोषों  पर  विचार

 किया  गया  था  |

 हम  सब  जानते हैं  कि  स्वतन्त्रता  wags  दौरान  हमने  यह  प्रण  लिया  था  कि  हम

 ब्रिटिश  साम्राज्य  के  अ्रधीन  नहीं  ब्रिटिश  साम्राज्यवाद  को  उखाड़ने  के  लिए  हमने

 सामाजिक  afar  आर  राजनीतिक  समानता  ar  नारा  दिया  ari  संविधान  बनाते  समय

 सारभूत  तत्व  प्रस्तावना  में  रख  दिया  गया  संविधान के  किसीਂ  भी  भाग  या
 अध्याय  कीਂ  चर्चा  करते  समय  प्रस्तावना  को  ध्यान  में  रखा  जाता है  ।  जोभी  श्रतुच्छेद  या

 खंड  संविधान  at  संविधान के  मूल  ढांचे के  विपरीत  जाता  उसे  संविधान-विरोधी

 करार  दिया  जाना  लेकिन  दुर्भाग्य  की  बात है  कि  उच्च  न्यायालय  तथा  सर्वोच्च  न्यायालय

 ने  अ्रनुच्छेद  19(1)  तथा  19(1)  (6)  की  व्यवस्था  करते  समय  हमेशा  उदारता
 से

 काम  लिया  जब  मूल्य  पृष्ठ  अनुसूची  लागे ८५  की  गई  तो  सर्वोच्च  न्यायालय ने  waar  यह  निर्णय

 दिया कि  ऐसा  संविधान  के  मौलिक  अधिकारों  पर  कुठाराघात  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  हमें

 विचार  प्रगट  करने  की  पुरी  स्वतन्त्रता  हू  लेकिन  समाचार  पत्तों  का  नियन्त्रण  ऐसे  लोगों

 के  हाथ  में  रहा  है  जो  सम्पादकीय ज्ञान  नहीं  आपातस्थिति के  बाद  वह  यह  अधिकार

 सीमित  हो  गया ह  फिर  भी  समाप्त  नहीं  gar

 हम  सबका  यह  लक्ष्य  रहा  हैकि  देश  में  प्रत्येक  व्यक्ति  को  शिक्षित  किया  जाए  प्रौढ़

 शिक्षा  के  मामले में  किसी  से  भेदभाव  न  बरता  जाए  ।  लेकिन  फिर  भीਂ  अधिक  भेदभाव

 करता  जा  रहा  है  |  यदि  कोई  छात्र  अपनी  फीस  देने में  झ्रसमथं  होता है  तो  उसका  नाम  काट

 दिया  जाता  विद्या  मन्दिर  करागारों में  परिवर्तित  हो  गए  हैं  जहां  सरस्वती  माता  धन  की

 चारदीवारी  में  कैद  ऐसा  व्यक्ति  तो  शिक्षा  केन्द्रों  में  प्रवेश  पा  जाता  जिनके  मातापिता

 सिद्ध  चाहे  यह  समृद्धि  काले  धन  परिणाम  क्यो ंन  रही  हो  at  तब  प्रशासन  में  उच्च

 अधिकारी  बन  जाता है  परन्तु  ऐसा  व्यक्ति  प्रवेश  नहीं  पा  सकता  जो  ईमानदार  बुद्धिमान

 बड़े  शर्म  की  बात है  कि  स्वतन्त्रता  के  28  वर्षों के  बाद भी  हम  नागरिकों  को  शिक्षा

 का  समान  अधिकार नहीं  दे  पाए  है ं।

 न्यायालयों  में  भी  न्याय  नहीं  मिल  रहा  यदि  किसी के  घर  में  चोरी  हो  जाती है  या

 किसी  पर  हमला  किया  जाता  है  या  मारपीट  की  जाती है  we  वह  न्यायालय  की  शरण  लेना

 चाहता  है  तो  सबसे  पहले  उसे  स्टाम्प  फीस  देनी  पड़ती  फिर  वकीलों  की  फीस  चुकानी  पड़ती

 गरीब  आदमी
 के

 पास  चाहे  खाने के  लिए  कुछ  नहों  परन्तु  उसे  न्यायालय
 की  फीस  चुकानी
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 ही  पड़ती  बड़े  शर्म  की  बात
 है  कि  हमारे  न्यायालय में  न्याय  भो  बिकता  यदि  कोई

 oat  होते  वह  पैसे  देकर  न्याय  खरीद  सकता  हमें  कई  ऐसे  लोग  मिल  जाएंगे  जिन्होंने

 12  कत्ल  किए  हैं  फिर  भी  बरी  हो  गए  हैं  ।  यह  सब  पैसे  के  कारण  यह  बड़े

 ख
 की

 बात  है  ।

 यदि  ay  की  बात  की  जाए  तो  बड़े  बड़े  तस्करों  तथा  चोर  बाजारी  करने  वालों  ने

 मन्दिर  बना  रखे  उन्हें  स्वयं  तो  पूजा  करन ेके  लिए  समय  नहीं  होता  कौर  वे  एक  पूजारी

 को  नौकरी  पर  रख  लेते  हैं  |  बड़े  बड़े  तस्कर  हाजी  मस्तान बन  गए  हैं  ।  इसका  ०  यह

 हु  कि
 हमारे  देश  में

 धर्म  भी  बिकता
 इससे  स्पष्ट  हू

 कि  हमारी  कथनी  कौर
 करनी  में

 |  यहां  चुनाव  भी  पैसे  के  बल  पर  जीता  जाता  न्यायालय  भी  उसी  के  पक्ष

 में  निर्णय  देते  हैं  जो  धनवान  हैं  |

 श्री  नेहरू के  काल  में  चर्चा  का  विषय  यह  भी  था  fe  समाज  के  हितों  को  व्यक्ति

 के  हितो ंसे  ऊपर  माना  जाए  अथवा  व्यक्ति  के  हितों  को  समाज के  हितों  से  ऊपर  माना  जाए

 मेरे  विचार  में  यह  चर्चा  बेकार  Ht  व्यक्ति  भर  समाज  के  हित  अलग  नहीं  हो  सकते  ।

 इनमें  अन्तर  करना  व्यर्थ  हैं  ।  हमारी  समस्या  यह  रही है  कि  समाज  स्वयं  तथा  समाज  का

 प्रत्येक  व्यक्ति  धन  के  प्रभाव से  दबाया  जाता  रहा  समाज  ग्रोवर  व्यक्ति  एक  तरफ

 रहे  श्र  धन  दूसरी  हमरी  प्रशासनिक  शैक्षणिक  न्यायिक  प्रणाली

 दोषपूर्ण  eat  इसमें  सुधार  किए  जाने  की  आवश्यकता है  |

 गत  कुछ  वर्षों  में  यह  परम्परा  सी  रही है  कि  धनवान  लोग  विधान  aunt  और  संसद

 में  निर्वाच्ति  होकर  mag  कौर  सभा  को  भंग  करने  की  मांग  शुरू  कर  देते हैं  |

 एक  कौर  तो  ऐसे  लोग  हैं  जो  जनता  को  झूठ  वायदे  करके  उन्हें  प्रदान  करने  पर

 मजबूर  करते हैं  कौर  दूसरी  wie  ऐसे  लोग  हैं  जो  यह  समझत ेहैं  कि  जब  तक  धन  की  ताकत

 पर  अंकुश  नहीं  लगाया  जाता  तब  तक  प्रजातन्त्र  नहीं  टिक  सकता ।  इस  लिए  हमें  प्रजातन्त्र

 के  सैनिकों के  पक्ष में  कार्यवाही  करनी  होगी  ।

 श्री  इसहाक  सम्भली  पीठासीन  हुए

 |  Shri  Ishaque  Sambhali  in  the  Chair.  |

 सत्तारूढ़  दल  कहना  हैकि  वे  इस  विषय पर  सोच  रहे  हैं  दौर  फिलहाल  इस

 बारे
 में

 विधेयक  करने की  स्थिति  में  नहीं  लेकिन  जो  विधेयक मैं  पेश  कर  रहा

 इस  पर  मेरे  विचार में  किसी  को  शभ्रापत्ति  नहीं  होनी  चाहिए

 इस  स्थिति में  इस  विधेयक  को  स्वीकार  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  माननीय  सदस्यों

 से  शभ्रनुरोध  करता हूं  कि  इस  विधेयक  पर  संशोधनों  सहित  विचार  करें

 एक  माननीय  सदस्य  :  गुजरात में  दलबदल  के  बारे  में  आपका  क्या  विचार

 श्री  भोगेन्द्र  झा  :
 यह  तब  तक  जारी  रहेगा जब  तक  जनशक्ति  रहेगी

 श्री  पी०  एम०  मेहता  दलबदल  का  क्रम  काफी  पहले  से  चलते  चलते  aw

 गुजरात  तक  पहुंच  गया  है  ।
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 श्री  भोगेन्द्र  झा  द्वारा
 कला  मिना

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  राज्य  विधान  सभा  में  बजट

 पर  चर्चा  के  दौरान  गुजरात  सरकार  पराजित  हुई  है  कौर  म्रध्यक्ष ने  विधान  सभा  को  निश्चित

 काल  के  लिए  स्थिति  कर  दिया है  ।  बाद की  घटनाओं की  मुझे  कोई  जानकारी vat  मेरे

 विचार  में  मुख्यमंत्नी ने  भी  त्यागपत्र  दे  दिया है

 )

 सभापति  महोदय  इस  पर  कोई  चर्चा न  हो  ॥

 श्री  भोगेन्द्र  झा  जिस  सरकार  का  वहां  पत्तन  प्रा  था  वह  लोकंहित  की  सरकार  न

 थी  ।  वह  जनविरोधी  सरकार  )  मेरे  विचार में  सत्ता रु  दल  दलबदलुझों

 को  हार  नहीं  पहनेंगी  |  दलबदल  के  मामलें  में  जनशक्ति  महत्वपूर्ण  भूमिका

 निभाती
 इससे  कभी  किसी दल  को  लाभ  पहुंचता है  रोक  कमी  किसी  अन्य

 दल  को
 ।

 सत्तारूढ़  दल  इसका  उपयोग  अपनी  सुविधा  के  अनुसार  करता  रहा है  दुख  को  बात

 तो  यहीं  है  |

 श्री  एफ०  एच०  मोहसिन  यह  प्रासंगिक  नहीं  यदि  श्राप  ऐसा  कहें  तो  मुझ

 उत्तर  देना  पड़गा ।

 श्री  भोगेन्द्र  झा  अब  समय  झरा  गया  है  जब  हमें  धन  शक्ति  मत शक्ति के
 बीच

 के  संघ  का  समाधान  करना  ऐसी  स्थिति  में  संविधान  में  संशोधन  करना  चाहिये  तथा

 उस  भाग  को  इससे  हटाना  है  जो  नागरिकों
 के के  मूलभूत  भ्र धि कारों  पर  वी  लगाता  ca

 जहां  तक  शहरी  श्राज्ञादी  का  सम्बन्ध  इसकी  व्याख्या  हमें  नई  तरफ  से  HAT  चाहिये

 राष्ट्रविरोधी  काम  करने  वालों  को  देश  मुख्यधारा  के  साथ  रहने  की  अनुमति  नहीं  दी

 चाहिए

 उपखंड  की  जो  व्याख्या  सर्वोच्च  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालयों  के  सहित

 न्यायालयों  की  वह  हमारी  लोकतांत्रिक  पद्धति के  रास्ते में  बड़ा  रोड़ा  का

 करना  कौर  निपटान  करना  शब्दो  को  उपखण्ड  में से  निकाल  दिया  जाए  ।
 9)

 को  अ्रपनाने  अथवा तथापि  भी  रोजगार  को  श्रीमान  अथवा  कोई  भी  काम  करने

 कोई  भी  काम  शब्द  उपखण्ड  में  रहने  दिये  जायें  ।

 इसमें  संदेह  नहीं  कि  हम  पुरी  तरह  से  एक  पूंजीवादी  व्यवस्था  ate  पूंजीवादी

 पालिका  प्रणाली के  श्रन्तगंत  रह  रहे  हैं  ।  जब  तक  यह  प्रणाली  विमान  प्रणाल

 गई  विशेष  परिवर्तन  होना  कठिन  है  इन  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने के  लिये  कुछ  कौर

 कानून  भी  पास  करने  होंगे  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  विधेयक  को  उस  पर  राय

 जानने के  लिये  उस  1976  के  झा खरी  सप्ताह  के  पन्त  तक  परिचालित  किया  जाये  |

 श्री  दशरथ  देव  )  मैं  कुछ  शर्तों के  साथ  इस  विधेयक  का  समान  करता

 gl  इसका  उद्देश्य  अन्य  बातो  के  साथ  संविधान  के  अनुच्छेद  15  (4)  का  भी  संशोधन  करना

 संशोधन  द्वारा  -  अनुच्छेद  15  (4)  में  रूप
 सेਂ

 शब्द  जोड़ने  व्यवस्था  की

 जा  रही है  ताकि  झा थिक  रूप  से  पिछड़ी  जातियां  भी  इस  श्रनच्छेद  के  भ्रन्तगन  Al  जाए  ।
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 अण्णा  nn  राय

 अ्रनुच्छेद  15  विशेषकर  म्रतुसुचित  जातियों  at  जनजातियों  तथा  धार्मिक  अल्पसंख्यकों

 के  लिए  यह  समझ  ava  कि  प्रस्तावित  संशोधन  इसके  कसे  अनिल  होगा

 क्योंकि  यदि
 रूप  सेਂ  शब्द  masse  15  में  जोड़  दिए  जाएं  तो  भी  इसमें  सभी

 जातियों  व  समुदायो ंके  पिछड़े  लोग  तरा  जाये  केवल  संविधान  को  बदलते  से  ही  aries

 रूप  से  पिछड़ी  जातियों  का  उद्धार  नहीं  होगा  ।  उनके  साथ  न्याय  नहीं  होगा  ।  इसके  लिपे

 देश  को  सामाजिक  व्यवस्था  बदलना  ग्रामीण  रूप  सेਂ  पिछड़े  इन  शब्दों  के

 भ्रन्तःस्थापना  पर  मूझे  कोई  ग्रा पत्ति  नही ंहै  लेकिन  इस  ग्रतुच्छेद में  इस  प्रकार  के  संशोधन

 करके  श्रमिक  रूप  से  पिछड़े  लोगों  की  स्थिति  सुधारने  का  उदेश्य  ger  नहीं  हो  सकता  ।

 संविधान
 के  अनुच्छेद  16  में  धर्म  जन्म

 निवास  स्थान  के  आधार

 पर  सार्वजनिक  रोज़गार  के  मामले में  भेदभाव  के  विरुद्ध  सुरक्षा  प्रदान  की  गई  है  लेकिन  इसमें

 उस  व्यक्ति  को  कोई  सुरक्षा  प्रदान  नहीं  की  गयीहै  जो  भिन्न  राजनैतिक  विचारधारा  रखता

 बंश  श्र  राजनैतिक  विचारों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सार्वजनिक  रोज़गार  के

 मले  में  सभी  को  wage  की  समानता  प्रदान  की  जाये  |

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  चाहे  वह  राष्ट्रीय  स्वयं  सेवक  संघ  का  ही  व्यक्ति  क्यों न

 श्री  दरदाथ  देव  भी  रोजगार faa  राजनैतिक  विचारधारा सो  के  कारण  किसी  को  भी

 स  वंचित  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  लेकिन  यदि  वह  देश  की  एकता के  विरुद्ध  कोई  काम

 करता  हो  तो  यह  बात  भिन्न  यह  बात  ठीक  नही ंहै  कि  भिन्न  विचारधारा  रखने  वाले

 व्यक्ति  को  रोजगार  न  दिया

 संवैधानिक  दृष्टि से  भिन्न  राजनैतिक  विचारधारा  रखने  पर  कोई  भी  प्रतिबन्ध  नहीं

 है  |  प्रजातन्त्र  के  विकास  हेतु  विचार  प्रकट  करने  की  श्राज्मादी  की  रक्षा  का  जानी  चाहिए

 संविधान  के  अ्रनच्छेद  19  में  भाषण  की  स्वतन्त्रता  ale  संव  बनाने  की  स्वतंत्रता

 प्रदान  को गई  है  ।  इन  अधिकारों  को  करो  भो  कार्यपालिका  वापिस  से  सकती  है  ।  कई

 बार  कार्यपालिका  प्रदत्त  अधिकारों  का  दुरुपयोग  करती है  |  सरनू  च्छेद  19 के  खण्ड  2,  3

 भर  4  को  हटाने  के  लिए  जो  संशोधन  लाए  गए  वह  बिल्कुल  सही  दिशा  में  लाए

 गए  हैं  तौर  यह  इसलिए  लाए  गए  हैं  ताकि  कार्यपालिका  ग्र धि कारों  का  दुरुपयोग  न  कर

 सके

 प्रस्तावक  ने  ठीक  ही  कहा है  कि  waver  22 में  इस  आशय  का  कि  किसी  भी  व्यक्ति

 को  बिना  मुकदमा  चलाए  नज़र बन्द  न  किया  एक  उपबन्ध  होना  चाहिए i  यह  एक

 स्वागत  योग्य  संशोधन है  ।

 अनेक  मामलों  में  कार्यपालिका  को  सुरक्षा  प्रदान  की  जाती  है  ।  नज़रबंद  किये

 व्यक्ति  को  नज़रबन्दी  के  कारण  नहीं  बताये  जाते

 जब  मुझे  1968  में  निवारक  नजरबन्दी  अधिनियम  के  अधीन  गिरफ्तार  किया  गया

 तो  मुझ  पर  यह  ats  लगाया  गया  था  कि  मैंने  लोगों  को  दूसरों  घर  जलाने के  लिए

 उकसाया  QT  लेकिन  तथ्य  यह था  कि  मैं  यह  घटना  दोने  के  20  fae  पहले  से  प्र गर तला
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 12  1976  संविधान  संशोधन  विधेयक  3  का  संशोधन  श्री  भोगेन्द्र  झा  द्वारो

 fo  भ्र स्प ताल  में  बीमार  पड़ा  था  कौर  इस  घटना  के  30  दिन  बाद  मुझे  भ्र स्प ताल  से
 पट्टी

 मिली  मेरा  श्रोपरेशन  धरा  श्राप  ही  बताइये  कि  मैं  किस  प्रकार  100  मील  दुर

 जाकर  लोगों  को  भड़का  सकता  था  ।  मैं  उच्चतम  न्यायालय  में  गया  लेकिन  माननीय

 न्यायाधीश
 ने  कहा कि  हमें  मामले

 के  गुण-दोष  का  विवेचन  करने  का  शिकार  नहीं  ।

 यह  बात  wana  है  ।  परिणामस्वरूप  मुझे  12  महीने  जेल  में  रहना  पड़ा  ।  कार्यपालिका

 के  पास  असाधारण  शक्तियां  हैं  1  इसी  लिए  मैं  इस  संशोधन  का  समर्थन  करता

 श्री  बी०  श्रार०  शुक्ल  यह  भावना  देश  में  व्यापक  रूप  से  व्याप्त  है  कि

 संविधान  में  संशोधन  किया  जाना  कांग्रेस  दल  की  भी  एक  समिति  बनाई  गई  है

 जो  इस  विषय  पर  विचार  कर  रही  ma  श्री  भोगेन्द्र  ara  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया है

 श्री  जाने  अनुच्छेद  15  में  संशोधन  करके  उसमें  श्रमिक  दृष्टि  से  पिछड़े  शब्द  wea

 स्थापित  करने कीं  बात  कही  यह  बहुत  बरच्छा  संशोधन  है  ।  क्योकि  aaa  मुस्लिम  परिवार

 ऐसे  हैं जो  wad  निधेन  हैं  लेकिन  उन्हें  वे  सुविधाएं  भी  नहीं  मिलती  जो  अनुसूचित  जातियों

 को  मिल  रही  मेरा  भ्रनुरोध  हैकि  सरकार  इस  संशोधन  पर  ध्यान दे  ।

 उनका  दूसरा  संशोधन  यह  है
 कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  नस्ल  या  राजनीतिक

 विचारों  के  कारण  रोजगार  के  म्रयोग्य  न  समझा  जाये  |  लेकिन  विचार  शब्दों

 से  बहुत  गड़बड़  हो  जायेगी  ।  हम  नहीं  चाहते  कि  समय  की  कसौटी  पर  खरी  a  उतरने

 बाली  नीतियों  के  समेत  सरकारी  सेवायों  में  ara  |  अन्यथा  समाजवाद  की  ग्रोवर  अग्रसर

 होन ेके  हमारे  मार्ग में  कई  बाधाएं  उत्पन्न  हो  जायेंगी ।

 सम्पत्ति  के  ) afiarz  को  मूलभूत  अधिकार  नहीं  माना  जाना  ।  अनुच्छेद

 लाभ  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  को  ही  मिलता  लेकिन  ईमानदारों  से  जीत  सम्पत्ति

 मनुष्य के  परिश्रम  का  फ़ल  होता  है  जिसे  संरक्षण  मिलना  चाहिये  ।  ढंगों  से  प्राप्त

 सम्पत्ति  जब्त की  जा  सकती है  ate  सम्पत्ति  के  अधिग्रहण  सम्बन्धी  अधिकार  पर  संसद  कानून

 द्वारा  उचित  शर्तें  लगा  सकती  है ं।  तस्करों  की  सम्पत्ति  के  समीकरण  के  लिए  संसद  पहले

 ही  कानून  पास  कर  चुकी  इसलिए  उस  सम्बन्ध  में  सदस्य  को  कोई  भय  नहीं  होना

 चाहिए  |

 मेरा  नम्बर  निवेदन  है  कि  सदस्य  nates  विधि  यक  को  वापिस  लै  लें  ।

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी
 ः  सभापति  मेरा  भ्रमरों है  कि

 श्री  भोगेंद्र  झा  का  विधेयक  पास  किया  जायें  ।  उन्होंने  जो  संशोधन  wa  हैं  ।  वे  नितान्त

 लाभदायक हैं  ।  अनुच्छेद  15  में  भारिक  दृष्टि  पिछड़े  शब्द  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  हैं  ।  श्री

 दशरथ  देव  ने  भी  उनका  विरोध  नहीं  किया  केवल  परिणाम  पर  सन्देह  व्यक्त  किया

 परन्तु  परिणाम  तो  सामूहिक  प्रश्नों  पर  ही  करते

 भ्रनुसुचित  जातियों  तथा  अ्रनुसुचित  जनजातियों  या  धार्मिक  दृष्टि  से  अल्पमत  वाले

 लोग  श्रमिक  दृष्टि  से  पिछड़े  हुए  हमें  उन्हें  ही  लाभ  पहुंचाना  इसलिए  इन  शब्दों

 को  भ्रन्त:स्थापित  किया  जाये  ॥
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 -Constitution  (Amendment)  Bill  (Amendment  of  March  12,  1976
 Part  III)  by  Shri  Bhogendra  Jha

 श्री  शुक्ल  ने  अनुच्छेद  ig  विचारਂ  ग्रत्तःस्थाप्ित किये  जाने  का  विरोध

 परन्तु  उन्हें  as  समझना  चाहिये  कि  जब  कोई  व्यक्ति  सरकारी सेवा  में  ले  लिया

 जाताहै  तो  उसे  सरकारी  अनुशासन  से  रखने  के  लिए  कई  ढ़ंग  ale  साधन  होते  ate
 सरकार  कार्यकुशल  है  तो  किसी  उचित  व्यक्ति  को  उचित  स्थान  के  लिए  चुनते  प्रति  उसके

 राजनीतिक  विचारों  को  महत्व  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  क्योकि  चुने  जाने  के  पश्चात  उस

 व्यक्ति  को  सरकारी  झ्रनुशासन  में  रहना  ही  होगा

 फिर  सम्पत्ति के  अधिकार का  प्रश्न  इसे  मूल  अधिकार  में  शामिल  नहीं  जाना

 झपको  मालूम  ही  फेंकी  सम्पत्ति  के  लिए  ढंग  से  धन  एकत्र  किया  जाता

 धन  का
 दुरुपयोग  लाकद्दीड  निगम के  मामले  से  स्पष्ट  हो  जाता  बहुराष्ट्रीय  निगम

 विभिन्न  देशों  में  act  हितों  के  लिए  सभी  प्रकार  के  श्रतुसूचित  कार्य  करती  हैं  फ़िर

 हम  यह  नहीं at ar a ag  नहीं  कहा  हैं  कि  निजी  सम्पत्ति  का  उन्मूलन  कर  दिया  जाये  |

 सम्पत्ति  के  विनियमित के  लिए  नियम  बनायें  जायें  ।

 हमतो  चाहते  हैं  कि  ऐसी  सम्पत्ति  को  समाप्त  जाये  जिसके  कारण  श्रमिकों

 का  शोषण  होता है  |  स्वर्गीय  श्री  मोहन  कुमारमंगलम ने  भी  न्यायालय  तथा  उसके  बाहर  कहा

 थाकि  सम्पत्ति  का  अधिकार  समाप्त  होता  इस  लिए  श्र  झा  को  संशोधन  पूर्णतया

 उचित है  ।

 अ्रनुच्छेद  22  में  श्री  झाने  जो  संशोधन  रखा  है  उसमें  सरकारी  भावनाओं  का  भी  ध्यान

 है  |  उन्हों ने
 बिना  विचारण  के  मुकदमा  जिनका  विरोध  किया  लेकिन

 अ्राधिक  अपराधों  कौर  तोड़-फोड़  मामलों  को  ऑ्रपवाद  माना है  |  लोकतांत्रिक  ढंग  से  गठित

 सरकार  को  हिंसात्मक  तरीको ंसे  उखाड़न ेके  मामलों  पर  भी  विचारण  बिना  मुकदमा  चलाने

 का  उन्होंने विरोध  नहीं  किया  ।  श्री झा  ने  mater  तक  प्रस्तुत  किये  हैं
 ।

 मैं  समझता हं  कि  इस  विधेयक  को  सैधा  तिक  रूप  से  स्वीकार  कर लेन ेमें  सरकार  को  कोई

 कठिनाई  नहीं  होनी  चाहिये  ।  राष्ट्रव्यापी  जो  चर्चा  इसਂ  विषय में  चल  रही  है  कि  संविधान  के

 ढ़ांच ेमें  परिवर्तन  किया  जाये  उसमें  भी  सरकार  को  इस  से  बहुत  सहायता  मिल  सकती  है

 इसीलिये  मैं  इस  संकल्प  का  समर्थन  करता  हूं  alt  चाहता  हूं  कि  सरकार  भी  इसे  स्वीकार

 कर

 Shri  M.C.Daga  (Pali)  :  The  Bill  Seeks  to  insert  the  words  ‘political  views’  ए  clause  (2)
 of  Article  16  of  the  Constitution,  so  that  no  discrimination  is  made  in  the  matter  of  employment
 under  the  State  on  ground  of  pdlitical  views.  Political  views  are  not  considered  while  Selecting
 people  for  employment.  There  is  no  meNtion  of  ‘

 political  views’  in  Article  16,  It  simply
 Says:

 citizen  shall,  on  grounds  only  of  religion,  race,  caSte,  Sex,  ceScent,  place  of  birth,
 reSidence  Or  any  of  them,  be  ineligible  for,  or  discriminated  against  in  respect  of,  any  employ-
 ment  or  office  uncer  the

 Therefore,  this  amendment  is  unnecessary.

 The  hon.  Member  has  moved,  an  amendment  that  clanses  2  to  4  to  Article  19  shouted  be
 deleted,  It  isnot  proper.  Restrictions  impased  in  clauses  2  to  4  are  justified  and  imposed  in
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 22  1897  संविधान  विधेयक  3  का  संशोधन )  श्री  भोगेन्द्र झा  द्वारा ह

 National  interest.  Our  c
 lute  or  uncontrolled  libe

 gnstitution  acknowledges  that  there  cannot  be  any  such  thing  8s  abso-

 limited  in  order  to  be  e
 tty,  for  that  would  lead  to  anarchy  and  disorder.  Liberty  has  to  be
 ffectively  possessed.  The  question,  therefore,  arises  in  each  caSe  of

 adjusting  the  conflicting  interests  of  the  individual  and  of  the  society.

 There  isa  Proposal  to  take  away  right  to  property.  पा  isnot  agood  proposal.  Property
 means  property  properly  earned  by  the  person,  The  Governmenthave  already  imposed  reasot-
 able  restrictions  on  property.  The  right  to  prop  erty  is  esseNtial  to  encourage  individual  initiative
 50  that  there  is  advancement  and  progress.

 It  is  also  said  that  private  trade  should  be  abolished.  Iamofthe  view  thatonly  reasonable
 Testrictions  should  be  imposed  on  such  freedoms.

 The  amendments  have  been  moved  half  heartedly.  I  will  request  the  hon.  member
 .to  withdraw  these  amendments,  No  hon.  member  of  this  House  would  like  to  support
 these  amendments.

 Mr,
 Chairman  I  think  there  are  several  members  who  would  like  to  speak  on  this  Bill.

 निर्माण  शौर  श्रीवास  तथा  संसदीय  ्  मंत्री  के०  :  मेरा  सुझाव  है  कि

 चर्चा  की  अवधि  डेढ़  घंटा  बढ़ा  दी  जाए  |

 सभापति  महोदय  :  क्या  सभा  अवधि  को  बढ़ाने  के  पक्ष  में  है  ?

 कई  माननीय  सदस्य  :  जी  ai  |

 सभापति  फ्लाइट  :  चर्चा  की  waft  डेढ़  घंटा  बढ़ाई  जाती  है  ।

 Shri  M.  C,  Daga:  Article  19  of  the  Constitution  gives  a  list  ofindividual  liberties  and  pres-
 cribes  in  the  various  clauses  restrairts  that  may  be  placed  upon  them  by  law  so  that  they  may  not
 conflict  with  public  welfare  and  general  morality,

 The  restrictions,  which  are  essential  for  regulating  society  mugt  be  imposed.  Justnow  Mr.
 Dasaratha  Deb  has  stated  that  liberty  of  the  press  has  been  cutailed.  It  is  true.  We  are  paSsing
 through  the  period  of  emergency.  Newspapers  were  using  provocative  language  and  thus  the
 reStrictions  were  NeceSSary.

 श्री  दीदार  देव  प्रस  की  स्वतंत्रता  समाप्त  कर  दी  गई  है  ।  में  ख़ादिम  जातियों के  लिए

 त्रिपुरी  भाषा  में  एक  पत्र  प्रकाशित  कर  रहा  था  ।  लेकिन  त्रिपुरा  सरकार  ने  मेरा  पत्र

 इसलिए  बन्द  कर  दिया  है  क्योंकि  वहां  त्रिपुरी  भाषा  को  सेंसर  करने  वाला  कोई  व्यतीत  नहीं

 हैं  ।  क्या  यहं  विचार  स्वतंत्रता  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  है
 ?

 Shri  M.C.  Daga:  Restrictions  were  imposed  under  the  Circumstances  when  opposition
 patties  in  India  were  dreaming  of  a  total  revolution.  These  parties  have  their  vested  interests
 The  Government  have  controlled  the  situation  by  declaring  emergencyin  the  country.  I  thas
 resulted  in  discipline  in  every  sphere  of  life.

 Irequest  Shri  Bhogendra  Jha  to  withdraw  his  amendment.

 aft  बीरेन  दत्त  :  मैं  यहं  पाशा  कर  रहा  था  कांग्रेंस  सदस्य
 ड

 इस  विधेयक  का  समर्थन  करेंगे  ।  एक  कौर  तो  ये  सदस्य  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  बात  क

 हैं  प्र  wat  झ्रापकों  दलितों  एवं  निर्धनों  का  मित्र  बताते  हैं  कौर  दूसरी  आर  सम्पत्ति  के

 अधिकार  को  समाप्त  करने  वाले  विधेयक  का  विरोध  करते  हैं  ।  कांग्रेस  सदस्य  समाजवाद

 की  बात  करते  हैं  ।  लेकिन  जब  इस  विधेयक  को  सदन  में  पेश  किया  गया  तो  वे  इसका

 विरोध  करने  लग  गए
 } |
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 मैं  श्री  भोगेन्द्र  झा  द्वारा  पेश  किए  गए  विधेयक  से  पुरी  तरह  सहमत  हु  ।  मैं  आशा

 करता  हु  कि  कांग्रेस  दल  के  कुछ  सदस्य  इस  विधेयक  का  समन  अवश्य  करेंगे  ।  बड़े  राय

 की  बात  है  कि  कांग्रेस  पार्टी  जन  सभाओ  में  तो  समाजवाद  की  बात  करती  है  कौर  जब  कोई

 समाजवादी  विधेयक  सदन  में  लाया  जाता  है  तो  उसके  सदस्य  बिल्कुल  चुप  होकर  बेठ  जाते

 हैं  ।  ऐसा  करके  वे  एकाधिकारियों  के  श्रधिकारो  की  रक्षा  कर  रहे  हैं

 श्री  निकालकर
 ः

 प्रत्येक  सदस्य  ने  विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कारणों  का

 हवाला  दिया  है  ।  सत्य  तो  यह  है  कि  हम  देश  की  भ्रान्त रिक  परिस्थितियों  को  बाह्य

 परिस्थितियों  के  ध... | सन्दभं  में  नहीं  देखते  ।  हम  यह  नहीं  सोचते  कि  देश  की  आन्तरिक  परिस्थितियों

 को  देश  की  बाह्म  परिस्थितियों  पर  असर  पड़ता  है  ।  यदि  हम  देश  की  श्रीमती  परिस्थितियों

 को  बाह्म  परिस्थितियों  के  सन्देश  में  नहीं  देखना  चाहते  तो  विदेश  मंत्री  की  क्या  ग्रा वश्य कता

 है  ।

 यह  कहना  तो  सही  है  कि  हम  दूसरे  देश  की  आन्तरिक  परिस्थितियों  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करते  ।  परन्तु  साथ  ही  हमारा  यह  भी  कत्तव्य  है  कि  हम  किसी  देश  को  अपनी

 आन्तरिक  परिस्थितियों  म  हस्तक्षेप  न  करने  दें  ।

 देश  की  वर्तमान  परिस्थितियों  का  इस  विधेयक  के  साथ  गहन  सम्बन्ध  है  ।  राज

 ऐसे  कई  देश  हैं  जो  हमारे  देश  की  आन्तरिक  परिस्थितियों  में  हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  ।  हेम

 यह  ध्यान  मं  रखना  चाहिये  कि  हमारे  देश  में  जो  कुछ  घटित  होता  है  उसका  wea  देशों  पर

 भी  प्रभाव  पड़ता  है  ।  इसी  प्रकार  जो  कुछ  wea  देशों  में  घटित  होता  है  उसका  हमारे

 देश  पर  प्रभाव  पड़ता  है  |

 प्रधानमंत्री  तथा  सरकार  का  पहला  कत्तव्य  है  कि  वह  देश  को  बाहरी  waar

 ait  प्रभाव  से  बचाए  ।  हालांकि  इस  विधेयक  को  उद्देश्य  wear  है  फिर  भी  मेरे  विचार  में

 यहं  है  ।

 मतदान  भ्छ्
 16

 वर्ष  करने  के  बारे  में
 भी

 विधेयक  लाया  गया  है
 ।

 विधेयक  पेश
 करने  से  पुर्व  हम  देश  की  वर्तमान  परिस्थितियों  तथा  भविष्य  को  देखना  चाहिए  कौर  हम

 इस  बात  पर  ध्यानਂ  देना  चाहिए  कि  हम  देश  को  बाहरी  खतरों  से  किस  प्रकार  सुरक्षित

 रख  संकते हैं  ।

 बार-बार  यह  पुछा  जाता  है  कि  आपातस्थिति  कब  समाप्त  होगी  |  यह  प्रश्न  पुछना

 कांग्रेस say  है  झ्रोर  उसका  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  प्रतिपक्षी  सदस्यों  तथा

 सदस्यों  को  चाहिए  कि  वे  देश  तथा  देश  के  हितों  को  सब  से  ऊपर  समझें  ।  हमें  चाहिए  कि

 mot  हितों  से  ऊपर  देश  के  हित  को  समझें  ।

 यदि  हमसे  कुछ  अधिकार  छीने  जाते  हैं  तो  उसके  बदले  में  हमें  कुछ  अधिकार  मिलने

 भी  चाहिएँ  ।  यदि  हमसे  सम्पत्ति  के  अधिकार  छीने  जाते  हैं  तो  इसके  बदले  में  हमें  कौन  से

 अधिकार  मिलने  वाले  हैं  ?  मेरे  विचार  में  सम्पत्ति  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  ।  हमें  ऐसी

 परिस्थितियां  बनानी  चाहिएं  जिसमें  सम्पत्ति  को  आ्रावश्यकता  ही  न  पड़े  ॥

 प्रत्येक  भारतीय  नागरिक  को  शिक्षा  सुलभ  होनी  चाहिए  ।  शिक्षा  केवल  at  के

 लिए  ही  नहीं  होनी  चाहिएं  ।  प्रत्येक  शिक्षित  व्यक्ति  को  उसकी  शिक्षा  के  शझतुरूप  नौकरी
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 दी  जानी  चाहिए  ।  नगर  कोई  व्यक्ति  बेरोजगार  है  तो  उसे  बेरोजगारी  भत्ता  दिया  जाना

 चाहिए  ।
 प्रत्येक  व्यक्ति  को  निशुल्क  fafeear  सेवाएं  प्रदान  की  जानी  चाहिएँ  ।  वृद्धावस्था

 पेंशन  तथा  भविष्य  निधि  का  प्रावधान  भी  किया  जाना  चाहिए  ।  भ्रमर  एसी  सुविधाएं  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  दे  दी  जाएं  तो  फिर  कोई  भी  व्यक्ति  सम्पत्ति  रखना  नहीं  चाहेगा  fea:  ऐसी

 परिस्थितियां  बनाई  जानी  चाहिए  जिसमें  किसी  को  सम्पत्ति  की  आवश्यकता  ही  महसूस  न

 हों

 wat  प्रश्न  उठता  है  कि  भूमि  सीमा  किस  प्रकार  निर्धारित  की  जाए  ।  मेरे  विचार

 में  एक  किसान  टैक्टर  की  सहायता  से  जितनी  भूमि  जोत  सकता  उतनी

 निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।  एक  दूरा  तरीका  यह  भी  हो  सकता  है  कि  भूमि  की  सीमा

 निर्धारित  कर  दी  जाए  श्र  जो  कोई  भी  उस  निर्धारित  सीमा  से  aia  जोतना

 चाहता  ae  भश्रतिरिक्त  भूमि  पर  5  प्रतिशत  मुल्यानुसार  कर  दे  ।  इस  प्रकार  वहं  कर

 देने  के  उद्देश्य  से  प्रतीक  उत्पादन  करेगा  ।  इस  प्रकार  उत्पादन  भी  बढ़ेगा  रोक  राजकोष

 में  धन  भी  आएगा  |  इस  धन  को  उद्योगीकरण  में  लगाया  जा  सकता  है  ।  हमारे  देश  में

 प्रौद्योगिक  श्रमिक  ate  श्रमिक  से  र  तीन  गुना  alae  उत्पादन  करता  है  ।  सत्य  तो  यह
 है  कि  कृषि  श्रमिकों  की  जनसंख्या  बढ़ती  जा  रही  है  सौर  यदि  वे  अधिक  उत्पादन  कर  भी

 लें  तो  भी  उसका  अनुपात  वहीं  रहता  है  ।

 हम  समाज  को  तो  सुदृढ़  बना  रहे  हैं  परन्तु  व्यक्ति  विशेष  पर  ध्यान  नहीं  दे  रहे  ।

 हम  व्यक्ति  को  जितना  मजबूत  राष्ट्र  भी  उतना  ही  मजबूत  बनेगा  ।  जेब

 तक  हम  अपनी  म्रथेव्यवस्था  को  व्यक्ति  को  आवश्यकताओं  के  अ्तुसार  नहीं
 ढाल

 तब  तक  कोई  लाभ  नहीं  हो  सकता  |

 हमारे  देश  की  वर्तमान  परिस्थितियों  में  सम्पत्ति  के  अधिकार  को  करना

 ह्विंतकारी  नहीं  हैं  ।  ऐसा  करना  व्यवहारिक  ऐसा  विधेयक
 पेश

 जाना  चाहिए

 जो  लोगों  की  बेहतरी  के  लिए  gta  हम  ऐसे  विधेयक  का  स्वागत  करेंगे  ।

 Shri  Satpal  Kapur  (Patiala)  Tucre  is  no  confusion  in  the  congress  party  about  the
 Constitution  (Interruptions).  .Oursis  a  democratic  party  following  the  socialist  path.  On  the
 other  hand  C.P.I.(M)  is  not  playing  comparatively  better  role  for  biinging  about  socialism  in
 the  country.  It  has  rather  been  joining  hands  with  the  rightists  and  fascists.  It  has  not  so  far

 13.0  16  -awty  w.th  the  anti-democratic  forces  of  the  country.

 I  have  nothing  to  say  against  CPI  which  has  been  building  mass  movement  and  following
 the  policies  of  of  Smt.  Gandhi.  Congress  partyis  aserious  political  party  committed  to’  the
 masses  of  the  country.  ‘Tae  policies  and  ideologies  of  the  Congress  party  816  (16६1  and  there
 should  be  not  doubt  about  that.

 So  far  as  sozialism  is  concerned,  it  will  nave  to  be  brought  about  in  this  country  keeping
 in  vi2w  th:  conditions  prevailing  here.

 Shri  BhogendraJha:  No  country  copies  the  socialism  of  another  country.

 Ten  you  should  cooperate  with  us. Shri  Satpal  Kapur  :

 Siri  Dasaratha  Deb:  You  simply  deliver  speeches.

 Shri  Satpal  Kapur:  Allthe  steps  taken  by  us  bothin  the  private  and  public  sectors  are

 directed  towards  socialism.

 There  are  certain  partiesin  the  country  which  preach  one  thing  end  prectise  ircilaa

 thing.  Thereislot  of  difference  between  what  they  say  and  what  they  actuallyco.  They
 talk  about  socialism  andindulgein  fascism  This  is  nothing  but  double  standard.
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 ere aC  9  a  os  ee:  नी

 श्री  दशरथ  देव
 :

 ऐसा  न  कहें  ।  आपके  दल  में  ही  डबल  स्टेंडडें  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  कृपया  बाधा  डालें  ।

 श्री  दशरथ  देव
 :

 जब  ये  हमारे  दल  के  बारे  में  एसा  कहते  हैं  तो  मुझे  आपत्ति  करनी

 ही  होगी  ।

 सभापति  महोदय  श्री  दशरथ  क्या  श्राप  शब्द  को  वापस  ले  रहे

 हैं ?

 le  श्री  ante  झा  :  इन्होंने  कहा  है  कि  इनका  दल  राष्ट्रीय  सेवक  संघ  पर  पाबन्दी

 लगाने  के  पक्ष  में  हैं  ।  यदि  ऐसा  हूँ  तो  इसका  स्वागत  किया  जाना  चाहिए ॥

 Shri  Dasaratha  Deb  should  not  use  the  term
 Me.  Chairman:  Every  hon.  member  has  right  toexpress  his  views.  The  hon.  member

 Shri  Satpal  Kapur  :  I  admit  that  there  are  a  lot  of  difficulties  which  we  have  to  fed  in
 sofaras  our  Constitution  is  Concerned.  ही है  our  Constitution  right  10  preperty is  a  funds <  mcntal

 This  provision  standsin  the  way  of  proper  imple  mentation  of  20  point  [10811  m.m«¢ (  Cre
 experience  is  that  whenever  a  progressive  legislation  is  passed  a  writ  is  filed.  A  number  of  writs
 have  been  filed  under  Article  226.  The  right  to  properly  skculd  not  be  a  fund  ment:  light.
 We  want  to  usher  in  socialism.  We  willhave  to  create  a  propertyless  society.

 There  is  also  needto  amend  Article  311.  Persons  belonging  to  I.A.S.  or  I.P.S.  and  other
 civil  servants  who  stoodin  the  way  of  implementation  of  progressive  policies  should  not  be  given

 _  any  prote  ction.

 Itis  the  prerogative  of  Parliament  to  frame  Laws.  But  the  Supreme  Court  has  the  pcwer
 to  set  aside  a  Law  passed  by  Parliament.  Thisis  a  basic  contrediction  in  our:  Constitutic  n/
 Parliament  passed  alawafter  goinginto  pros  and  cons  of  the  matter.  But  the  Supreme.  Court
 ean  make  a  law  passed  by  Parliament  ineffective.  This  is  an  encraochment  on  the  rights  of  Par-
 liament.  The  time  has  come  to  change  this  scheme  of  things.

 There  is  need  to  bring  about  changes  in  the  Constitution  in  the  light  of  the  experience  geincd
 in  the  working  of  the  Constitution  during  the  last  25  to  30  years.  ‘The  Supremacy  of  Parlie  mcxt

 ‘has  to  be  made  clear  beyond  any  doubt,  Hurdles  in  the  way  of  bringing  about  econcmicreforms
 का।1 108८  to  be  removed.

 The  resolutionseeks  to  consolidate  the  gains  of  the  present  atmosphere  in  the  country.
 The  present  discussion  aims  at  creating  an  atmosph  er,  in.  which  working  class  realises  thet  st¢  ps
 beingtaken  by  this  parliament  are  in  the  best  interest  {the  counts  ymcn  and  that  we  are  capa

 ble ः  of  accomplishin  gthe  tasksentrusted  by  the  Parliament.

 श्री  पी०  एम०  मेहता  :
 इस  प्रस्ताव  के  बारे  में  अनेक  माननीय  सदस्यों

 के  विचारों  को  मैंने  सुना  है
 ।

 श्री  सतपाल  कपूर  ने  इसके  लगभग  सभी  पतलूनों  को  छूने  का

 प्रयास  frat  है  लेकिन  प्रश्न  उत्पन्न  होता  है  कि  |  सम्पत्ति  का  मालिक  अथवा

 कौनਂ से  हो  ।  समाज  में  व्यक्ति  के  हितों  को  tar  करने  लिये

 किस  प्रकार  की  प्रणाली  अपनायी  जायेगी
 ?

 यहीं  समस्या  हमारे  सामने  है
 ।

 सभापति महोदय  :  श्राप  अपना  भाषण  गैर-सरकारी  कायें  के  दिन  जारी  रखें

 इसके  बाद
 लोक

 सभा  15  1976 /  25  1897

 के  11  बजे  तक के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  Clock  on  Monday.  t  he  15th  March,
 Phalguna  1897  (Saka

 a  oe
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